यह्‌ पुस्तक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
(आई० सी० एस० एस० आर०), नई दिल्‍ली के श्राथिक सहयोग से 
प्रकाशित की गयी है । इसमें दिये गये तथ्य, विचार एवं निष्कर्ष के 
लिए पुणंतया लेखक जिस्सेदार है न कि भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद्‌ । 


कुमारप्पा ग्रामस्व॒राज्य संस्थान 
वी-90, यूनिवर्धिटी मार्ग, वायु नगर 
जयपुर-302004 


प्रशासनिक निदेशक: जवाहिंरलाल जैन 

योजना निदेशक :.. डा० श्रवध प्रसाद 

सहयोगी त :.. गोपीनाथ गुप्त। पी०के० सवानी 
आामुख :.. डा० लक्ष्मीमल्ल सिघवी 
सूमिका :  डा० उपेच्र बक्‍्सी 


लोक श्रदालत : संगठन एवं कार्य-पद्धति का अ्रध्ययन 

(6) 978, इस प्रुस्तक का सर्वाधिकार कुमारप्पा ग्रामस्व॒राज्य संस्थान, जयपुर द्वारा 
सुरक्षित है । 

सुरिन्दर कुमार घई, मैनेनिग डाइरेक्टर, स्टलिंग पब्लिशर्ज प्रा० लि०, नई दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित एवं स्टलिग प्रिन्टर्से, एल-] ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्‍ली में मुद्रित । 
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डा, शअ्रवव प्रसाद श्रोर उनके दो सहयोगियों ने श्रपतती शोध के लिए एक 
ऐसा रोचक, जीवन्त और विचारोत्तेंजक विपय चुना है कि जिसका अ्रंतरंग 
सम्बन्ध भारतीय लोकजीवन के मर्म झौर यथार्थ से है । 

मूलत: जनतांनिक राज्य प्रणाली स्थानीय स्वायत्तशासन का 
ही एक विराट राष्ट्रीय स्वरूप शौर संस्करण है। इस दृष्टि से 
हमारी राष्ट्रीय संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जा सकता है। राष्ट्रीय 
स्तर पर और राज्य के स्तर पर संसदीय पंचायत प्रणाली की सफलता 
के लिए यह श्रनिवार्य है कि हम गांव के स्तर पर, तहसील या 
तालुक के स्तर पर, जिला, कस्वा श्रोर शहर के स्तर पर, स्वायत्तशासन 
की संस्थाओं में प्राण-प्रतिष्ठा करें, स्वावलम्बी जनतांचरिक परम्पराश्रों का 
निर्माण करें, लोकशक्ति में लोकनिष्ठा को सुदृढ़ श्रौर संगठित करे। श्रन्यथा 
आशंका यह है कि हमारा संसदीय परिवेश केवल बाहरी दिखावा और 
श्राडम्बर ही रह जायगा। कहना न होगा कि सिर्फ ऊपरी सतह का झ्भि- 
जात लोकतन्त्र कभी स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ जनजीवन की 
जीवनदायिनी जड़ें जुड़ नहीं सकतीं । मेरा यह विनीत मत है कि इस प्राधार- 
भूत प्रस्थापना की उपेक्षा करना हमारे देश में जनतन्त्र के भविष्य के साथ 
खिलवाड़ करना होगा । 

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं की हमारे संविधान का प्रारूप बनाते समय 
संविधान-सभा एवं प्रारूप समिति ने स्वायत्तशासन की इस मूल प्रस्थापना 
के महत्व को पूर्णतः: नहीं समझा। इस भूल-चूक के कारण झनेक थे। 
कांग्रेस संगठन शभौर देश की राजनीति का अ्रधिक प्रभावशाली मध्यवित्त 
नेतृत्व गांधीजी की नेतिक-भाव्यात्मिक तेजस्विता श्ौर लोकछवि के समक्ष 
विनत-नतमस्तक भ्रवदय था, किन्तु उसने गांवीवादी दर्णन, विचारवारा 
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श्रीर मूल्यों का हृदयंगम नहीं किया था। प्रारूप समिति के श्रध्यक्ष 
डा. भीमराव अम्वेडकर भारतीय पंचायत-प्रणाली के परंपरागत सामाजिक 
अन्याय की श्राशंकाशों के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण के व्याख्याता बन गए 
थे। संविधान सभा के प्रमुख सांविधानिक सलाहकार श्री वेनीगल नरसिंह 
राऊ की निजी पृष्ठ-मूमि में कानून और प्रशासन ही मुख्य थे, जनजीवन 
श्रौर राजनीति से उनका सम्पर्क नहीं था। प्रारूप समिति के सदस्यों की 
भी स्थिति यही थी कि उनमें से कई अपने विपय के, विश्ेषत्या कानून के, 
उद्भट विद्वान अ्रवश्य थे किन्तु ग्राम्य जीवन की परम्पराञ्रों और संभावनाओं 
का साक्षात्कार उन्हें नहीं था। संविधान-सभा स्वयम्‌ वयस्क मताधिकार 
के आधार पर नहीं चुनी गई थी, यद्यपि उसमें व्यापक राष्ट्रीय सहमति का 
समावेश अवश्य था । 

संविधान निर्माण में पंचायत-संस्थानों की उपेक्षा का सबसे मूल-भूत कारण: 
यह था कि उस समय हमारे देश में पाइचात्य कानूनी और सांविधानिक 
परम्पराग्रों के विषय में, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका के संविधान के विषय में भ्रोर ब्रिटेन की देख-रेख में बनाए गए 
भारतीय श्ौर दुसरे डोमिनियन देशों के संविधानों और शासन प्रणालियों 
के विषय में अ्रपेक्षाकृत कहीं श्रधिक चिन्तन, साहित्य श्रौर जानकारी उपलब्ध 
थी । भारतीय राजनीति शास्त्र एवं आधुनिक पनुसंघान हमारे संविधान- 
निर्माण के समय बहुत कुछ भ्रविकसित थे श्रौर आज भी श्र्धविकसित ही हैं । 
पंचायत-व्यवस्था की संभावनाएं श्रनचीन्ही श्र श्रज्ञात थीं । पंचायतों को 
लेकर एक ओर किसी सुदूर पुरातन स्वर्ण-युग की सुरम्य कल्पनाओं को श्राहुत 
किया जाता था तो दूसरी श्रौर हमारे दीन-दलित, निरक्षर, सुसुप्त ग्राम्य- 
जीवन की लोकतांचिक सामर्थ्य शंकास्पद मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में 
मौलिक सांविधानिक चिन्तन एवं पंचायती संस्थाश्रों के व्यावहारिक अनुभव _ 
के अभाव में पंचायती-संविधान की संकल्पना करना दुर्वह, दुस्तर और 
दुस्साहसपूर्ण होता । 

राज्य-नीति के निदेशात्मक रसिद्धान्तों में सम्मिलित श्रनुच्छेद 40 की 
पृष्ठभूमि में संविधान सभा के समक्ष समयाभाव के अतिरिक्त दो विरोधी 
विचारधा राझों के दीच एक प्रन्तरिम कामचलाऊ समझौते का महत्वपूर्ण 
कथ्य है। संविधान वनाते समय श्रनुच्छेद 40 में पंचायती व्यवस्था के 
विकास का आइवासन देकर हमारी संविघान-सभा ने, पंचायती संस्थाओ्रों की 
सांविधानिक-सावंजनिक भूमिका पर राष्ट्रीय बहस को केवल कुछ समय के 
लिए स्थगित किया था। आज उस बहस के मूल प्रदनों को फिर उठाया 


श्यो 


जाना आवदयक है; उन प्रदनों पर गहराई से विचार करना श्रवेक्षित है । 

हमारे संविधान के भनुच्छेद 40 के हारा पंचायती राज के उत्त रोत्तर 
विकास का जो संयत श्र विनम्र आइवासन दिया शभ्ौर दुहराया गया था उसे 
पुरा करने के लिए समुचित सक्रिय प्रयत्वत नहीं हो पाया । जो प्रयत्न बड़ी 
धूमघाम से प्रारम्भ हुए उनमें राष्ट्रीय राजनैतिक संकल्प, सदाण्ययत्ता श्रौर 
साधनों का श्रभाव रहा । फलत: पंचायत-व्यवस्था की उज्जवल संभावनाएं 
प्रधिकांशत: प्रप्रकट झौर अपूर्ण रहीं श्रौर अपने शैशव में ही वह व्यवस्था 
विविध व्याधियों से रूण श्रौर दुर्वल हो गई | पंचायत व्यवस्था की दुर्बलता 
के कारण जानता और उसम्तकी व्याधियों का उपचार करना एक 
श्रावारभूत राष्ट्रीय. महत्व का विपय है । जब तवा हम शअ्रपने राष्ट्रोय 
स्वभाव को नहीं पहचान पाएंगे, राष्ट्र का स्वास्थ्य, शक्ति, स्फूत्ति 
तथा नये रक्‍त संचार से वंचित रहेगा। पंचायत व्यवस्था की सम्यक्‌ दिन- 
चर्या देश की श्राधि-व्याधि-विक्षतियों के लिए सक्षम श्रौर उपयोगी प्राकृतिक 
बविकित्सा सिद्ध हो सकती है, ऐसा मेरा मंतव्य और विश्वास है । किन्तु यह 
भी सम्भव है कि जब हम लोकनिष्ठा और राष्ट्रीय संकल्प के साथ, दूरदर्शी 
तदृष्टि श्रीर विनम्र विवेक के साथ, सामाजिक न्याय और संवेदन की संजीवनी 
प्रेरणा लेकर मंकीर्ण दलगत स्वार्थों के ऊपर उठकर राष्ट्रीय सहमति के व्यापक 
प्राधार पर पंचायत व्यवस्था को संविधान श्रौर सार्वजनिक जीवन की प्रक्रिया 
में सुप्रतिष्ठित करें श्रोर उसे केवल छाब्दों का श्रवुयं ही न दे, बल्कि उसे 
सार्थक बनाने में प्राणपण से जुद जाएं। यह लक्ष्य श्लौर कार्यक्रम सुगम 
नहीं है; राष्ट्रीय स्तर पर श्रम, संकल्प, दृष्टि, सावन झोर सहमति के 
समवेत समन्वय के बिना इस लक्ष्य और कार्यक्रम का सफल होना सम्भव 
नहीं है । मेरी यह मान्यता है कि जिस दिन यह लक्ष्य श्रोर कार्यक्रम 
हमारे देश में सही माने में मृत्तरूप लेने लगेगा, उस दिन हम एक नये विश्वास 
के साथ कह सकेंगे कि श्रव भारत में लोकतन्त्र और स्वतंत्रता सुरक्षित है, 
कि भारत में प्रव स्व्रातन्त्रप और लोकतन्त लोकजीवन की घरती की तह में 
अपनी जड़ें जमा चुका है । 

हमारे संविधान के श्रनुच्छेद 40 में पंचायत व्यवस्था का कोई सुनिश्चित 
स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया है । “मुख्यतया और मुलतः: उस प्रावधान 
में दर्शन भ्रौर दिशा का संकेत है, किसी सुस्पष्ट श्रोर व्यौरेवार योजना का 
श्रादेश नहीं है। भ्रनुछेद 40 का आभाघार श्रौर आराग्रह 'स्व्रायत्त शासन के 
निमित्त है और उस लक्ष्य के लिए श्रनुच्छेद 40 केवल ग्राम-पंचायतों को 
संस्थानात्मक भ्रायुध और उपकरण के रूप में अभिहित भर मनोनीत करता 
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है| न्‍्याय-पंचायत या लोकअदालत का कोई श्ञाव्दिक उल्लेख संविधान में 
नहीं मिलता । इस दृष्टि से यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमारे 
संविधान द्वारा श्रादिष्ट राज्य-नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों में न्‍्याय- 
पंचायतों की स्थापना भी सम्मिलित है या नहीं ? 

संविधान में ग्राम-पंचायत की कल्पना स्वायत्त-शासन की इकाई के रूप 
में की गई है, किन्तु इसका यह प्रनिवारय श्रर्थ नहीं है कि ग्राम पंचायत या 
स्वायत्तशासन का कोई न्यायिक पक्ष और पहलू नहीं हो सकता, न यह कहा 
जा सकता है कि ग्राम-पंचायत और स्वायत्तशासन का संगठन केवल निर्वाचन 
की राजनीति का या संसदीय पद्धति का अंग मात्र हो सकता है। मूलभूत 
सैद्धान्तिक प्रइघन यह है कि वया गांव, तहसील और जिला के स्तर पर च्याय- 
प्रशासन का कोई कार्य ग्राम-पंचायत को सौंपा जा सकता है या नहीं और यदि 
ऐसा किया जाता है तो -परिणामत: क्‍या विघायिका, कॉर्यपालिका झौर 
न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार श्रापस में उलभ नहीं जाते ? उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि हमारी सांविधानिक प्रणाली संयुक्त राज्य श्रमरीका की तरह 
राज्य-शक्ति के सम्पूर्ण विभाजन के सिद्धान्त पर श्रावारित नहीं है श्रौर 
वस्तुत: संयुक्त राज्य श्रमरीका में भी राज्य-शक्ति के विभाजन का सिद्धान्त 
क्रियान्वित नहीं होता । किन्तु यह उत्तर संतोषजनक नहीं है । ब्रिठेत की 
संसदीय पद्धति में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सीमारेखा भ्रवश्य 
है किन्तु विभाजन नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिपद एक तरह से संसद की समिति 
है और सांविधानिक सिद्धान्त की दृष्टि से संसद के प्रति उत्तरदायी है; 
संयुक्त राज्य श्रमरीका में कांग्रेस (विधायिका) झ्रोर राष्ट्रपत्ति (कार्यपालिका) 
अलग-पलग हैं और राष्ट्रपति या उसकी काविना के सदस्यों का अपने पदों 
पर रहना कांग्रेस के सांख्यिक समर्थत पर निर्भर नहीं करता। किस्तु ब्रिटेन 
एवं संयुक्त राज्य अमरीका दोनों में न्यायपालिका, विधायिका और कार्ये- 
पालिका अलग और स्वतंत्र है। जिस प्रकार की शक्ति श्रौर क्षेत्राधिकार 
न्यायपालिका में निहित होते हैं उनके लिए न्यायपालिका का विधायिका और 
कार्यपालिका से श्रलग झौर स्वतंत्र होना अनिवार्य भी है। तब प्रदन 
यह उठता है कि ग्राम पंचायत में राज्य-शवित का यह विभाजन किस प्रकार 
संयोजित हो, किस प्रकार न्‍्याय-एंचायत या लोकश्रदालत पंचायत-व्यवस्था 
की विधायिका और कार्यपालिका से सर्वथा पृथक्‌ स्वतंत्र श्रोर सुरक्षित 
रखी जाय ? 

यह उल्लेखनीय है कि पुरातन समाज में न्‍्यायपालिका, विधायिका और 
कार्यपालिका के बीच की सीमारेखाएं स्पष्ट नहीं थीं श्रौर शायद इसीलिए 
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पंचायत-व्यवस्या में इन तीनों पक्षों का एक विलक्षण सम्मिश्रण सम्पन्न 
हुआ । उस सम्मिश्रण के बावजूद भी पंचायत-व्यवस्था के न्यायिक पक्ष की 
विशिष्ट अपेक्षाश्रों को विस्मृत या उपेक्षित नहीं किया जाता था। न्याय की 
प्रक्रिया में 'पंच-परमेश्वर' की दुह्ाई दी जाती रही है । इसकी तह में मूल 
प्रस्थापना यह है. कि न्याय निष्पक्ष, निशछल, निर्भीक, निष्कलुप हो; कि 
न्याय संतुलित, सहृदय और सकझुण हो; कि न्याय युक्‍क्तियुकत, तकंसंगत भौर 
स्थापित मानकों पर ब्राघारित हो; कि न्याय समाजोन्मुख हो श्रौर समाज के 
प्रति दायित्वपूर्ण हो। क्या न्याय-पंचायत की व्यवस्था श्राज इन आदर्शो को 
मूर्त रूप दे सकती है ? 
समकालीन समाज के संदर्भ में न्‍्याय-पंचायत को लेकर कई ज्वलंत प्रइन 
उठते हैं--क्या वहुमत के मुखापेक्षी निर्वाचित पंच स्थानीय सामूहिक विवाद 
को निष्पक्ष नज़रं से देख सकते हैं ? क्‍या वे समय के--वातावरण के -- वेग- 
आ्रावेग में वह नहीं जायेंगे ? क्या मुखर या प्रवल भीड़ का भय उनकी 
श्रन्तरात्मा को श्राच्छादित नहीं करेगा ? क्‍या प्रभावशाली समुदाय न्याय- 
पंचायत के संयंत्र को अपने स्थापित स्वार्थों. का शस्त्र श्रौर माध्यम नहीं बना 
लेंगे ? इन प्रश्नों का कोई सीघा-सपाट उत्तर संभव नहीं है । स्पष्ट है कि 
इन प्रदइनों को नकारने से था उनसे पलायन करने की प्रवृत्ति से काम 
नहीं चल सकता । हमें सैद्धान्तिक श्रौर व्यावहारिक, दोनों स्तर पर विचार 
करना होगा श्रौर उपयुक्त कदम उठाने होंगे । 
विवादों के निर्णय और समाधान में परम्परा से सभी देक्षों में रीति, 
रिवाज, लोकमत्त श्रौर सामान्य समाज की न्यूनाधिक भागीदारी रही है । एक 
हुद तक, सामान्य नागरिक दीवानी विवाद का निर्णायक या दण्डनायक हो 
सकता है । दीवानी तथा फोजदारी मामलों में जूरी की प्रथा इसी भागीदारी 
का एक स्वरूप है। हमारे श्रपने देश में पंचायतों का न्यायिक पक्ष सदैव 
मुख्य रहा है । इस दृष्टि से न्‍्याय-पंचायत या लोकश्रदालत इस देश के लिए 
कोई अनवू्‌ के, प्रनजाना एवं श्रपरिचित विचार नहीं हैं । किन्तु प्राघुनिक 
समकालीन संदर्भ में यह विचार कितना खप सकता है, कितना कारगर हो 
सकता है, यह प्रश्न भ्रवश्य उठता है। यह प्रश्न भी उभरता है कि शायद 
स्थानीय पंचायती न्याय सब्र प्रकार के विवादग्रस्त मामलों के लिए समुचित्त, 
उपयुक्त श्रौर पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । उलमे हुए श्ाधुनिक कानूनी 
विवादों के लिए विश्येपज्ञों के न्यायालय शायद अधिक सक्षम और स्वीकार्य 
हों, इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जहां निजी वैयक्तिक 
मूलभूत भ्रधिकारों का प्रइन है वहां भी पंचायती न्याय का नियमन आवश्यक 


होगा, यह भी मेरी राय में निविवाद है । ये प्रइन न्‍्याय-पंचायत की मर्यादात्रों 
के प्रश्न हैं जिसे कानून के संतुलित और दूरदर्शी प्रारूप से सुलकाया जा 
सकता है । जहां तक न्याय-पंचायतों की निष्पक्षता का प्रइन है, उस लक्ष्य के 
लिए हमें स्याय-पंचायतों की एक संस्कृति का निर्माण करना होगा; विद्वस- 
तीय निष्पक्षता के मूल्यों को लोकशिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा जनता और 
जनता के पंचों तक पहुंचाना होगा । यह कार्य व्ययसाध्य है, श्रमसाध्य है, 
निष्ठासाध्य है, श्रत्यंत कठिन है, किन्तु असंभव नहीं है । यदि हम न्याय- 
पंचायत की निष्पक्षता और सामाजिक संवेदन की उत्तरदायी न्याय-प्रक्रिया 
की नींव डालना चाहते हैं तो लोक-शिक्षण, लोकमत, विधि और परिपाटी' 
के समन्वय से न्याय की एक नई लोक-संस्कृति का निर्माण करना चाहिए । 
हमारे ग्राम्य अंचलों में न्‍्याय-पंचायत का संस्थान उस नई न्याय-प्रणाली एवं 
न्‍्याय-संस्कृत्ति का द्योतक, पोषक झ्ौर संवाहक वन सकता है; स्थानीय स्तर 
पर लोकग्रदालत के रूप में होते हुए भी उसे हमारी न्यायपालिका से जोड़ा 
जा सकता है भ्रौर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमारी न्‍्याय-पंचायतें हमारे प्रति- 
दिन के लोक-जीवन में न्याय की आ्रादतों को सजीव, सुघड़ और सुदृढ़ बनाने 
में योगदान दे सकती हैं । 
स्वर्गीय श्री मोतीलाल सीतलवाड की अ्रव्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने 
अपनी चौदहवीं रपट में पंचायती अदालतों की उपयोगी संभावनाओं पर वल 
दिया था । तदनस्तर केन्द्रीय सरकार ने विधि आयोग के सदस्य श्री जी. 
आर, राजगोपाल की अध्यक्षता में एक अध्ययन-दल गठित किया था । उस 
अध्ययन-दल -की रपट पंचायती अदालतों के विषय में एक प्रामाणिक, 
विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दस्तावेज हैं । राजगोपाल-अध्ययन- 
दल की सिफारिशों भौर उनके सुकाव क्रियान्वित करने की दिला में 
कोई संकल्पशील प्रयत्न नहीं हुआ । उस रपट के श्रतिरिक्‍त न्यायमूत्ति 
श्री प्रफल् भगवती की श्रध्यक्षता में गुजरात कानूनी सहायता समिति ने 
श्रौर न्यायमूत्ति श्री कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार की 
विशेषज्ञ समिति ते भी पंचायती श्रदालतों को पूरी सहानुभूति के साथ 
स्वीकार करने के लिए बहुत जोर दिया। केन्द्रीय सरकार की कानूनी 
सहायता विशेषज्ञ समिति (जिसका मैं सदस्य रहा) ने श्रपनी 973 की 
रपट (“जनता को प्रक्रियात्मक न्याय”) में पंचायती न्याय श्रौर कानूनी 
सहायता पर एक पूरा श्रध्याय लिखा है और न्याय-पंचाय्रतों को देश के 
बहसंख्यक निर्धन-जन के लिए काननी सहायता की एक साथंक विधा और 
प्रकार माना है। हमारी [973 की रपट में यह मन्तव्य असंदिग्व शब्दों में 
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प्रकट हुआ है कि आधुनिक न्याय के दुःसह व्यय, दुनिवार विलम्ब, दुःसाध्य 
उलभी हुई प्रक्रिपाएं श्लोर उनसे उत्पस्त अविश्वास और अलगाव की पीड़ा- 
दायक प्रत्तीतियां एक सीघा-सरल उपाय श्रौर एक सुलभा हुआ समाधान 
मांगती है। न्याय-पंचायत वह समाधान हो सकता है। न्याय-पंचायतें 
हमारी श्रधिकांश आवादी के लिए दिन-प्रतिदिन की सामान्य विवाद-समस्याग्रों 
को सुलभाने में, मध्यस्थता करने में, मेल ओर समझौता कराने में श्रौर 
सर्वमान्य निर्णय देने में एक विराट और व्यापक योगदान दे सकती हैं। न 
केवल ग्रामीण अंचलों में बल्कि शहरी विवादों में भी इस प्रकार की न्याय- 
पंचायतों की उपयोगी भूमिका हो सकती है । किस्तु इन संभावनाओं को 
सकारात्मक श्रौर मृत्त रूप देने के लिए गहराई तक स्वस्थ लोकमत बनाना 
होगा, मर्यादाएं और सामाजिक परिपाटियां स्थिर करनी होंगी, कानूनी 
सुरक्षाओं के विधि-विधान निर्मित करने होंगे, मिल कर, विचार-विनिमय 
से विवेक के आधार पर "“संपृच्छच्व संजानीव्व' के झ्रादर्श पर चलने की 
सांस्क्ृतिक श्रादद डालनी होगी, दलगत श्रोर निजी स्वार्थों से ऊपर उठ कर 
सामाजिक न्याय लेने और देने की क्षमता का निर्माण और विकास करना 
होगा, हर समस्या के परस्पर विरोधी पहलुओं को समझने श्लौर उनमें संतुलन- 
समन्वय स्थापित करने का स्वभाव बनाना होगा, न्यायपंचों श्रौर जनता को 
पंचायत-भ्याय के दर्शन और दौली में शिक्षा-दीक्षा देनी होगी। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि यह श्रादर्श बहुत दुर्गंम श्रोर दुस्तर है, श्रत्यंत महत्त्वाकांक्षी है, 
यह भी स्पष्ट है कि यह श्रादर्श राष्ट्रीय सहमति, निष्ठा, साधन और श्रम 
का मुखापेक्षी है । किन्तु इस प्रादर्श के अतिरिक्त भारतीय जीवन के सन्दर्भ 
में और कोई समर्थ विकल्प भी नहीं है । इस संबंध में श्रवः तक चलती भरा 
रही उपेक्षा, उदासीनता श्रौर पल्लायनवादों श्रकर्मण्यता कोई विकल्प या 
समाघान नहीं है वल्कि दुष्टिरहित संवेदनह्वीनता का श्रौर क्लीव विवश्वता के 
परिचायक मात्र हैं। हमें तया समाज बनाने श्रौर नया दौर लाने के लिए 
इस संवेदनहीनता श्रौर उदासीनता को तिलांजलि देनी होगी, श्रेष्ठ परंपराश्रों 
से प्रेरणा लेते हुए नये परीक्षणों भरौर प्रयोगों के प्रति श्राशावात और निष्ठा- 
वान होना होगा, अनागत, भ्रज्ञात भविष्य का सामना करने के लिए अतीत 
की उपलब्धियों श्र वर्तमान की पश्रपेक्षाओं को जोड़ कर नई सामथ्यें श्ौर 
नये संकल्पों का संचय, समन्वय और संयोजन करना होगा । यह स्वप्न का 
आवाहन भी है शौर यथार्थ का श्रादेश भी । 

प्रस्तुत पुस्तक को एक स्वप्निल यथार्थ की तीर्ययात्रा कह॑ तो अतिशयोक्ति 
नहों होगी । इस पुस्तक में डा. श्रवध प्रसाद एवं उनके दो सहयोगियों ने 


जया 


रंगपुर में श्री हरिवललभ भाई पारीख द्वारा स्थापित लोकग्रदालत का ग्रव्ययन 
किया है। मैं रंगपुर आश्रम को एक अनोखा परीक्षण मानता हुं । मैंने स्वयं 
इस संस्थान का साक्षात्कार किया हैं । कुछ वर्ष पूर्व मैं स्वयं जिज्ञासा, कुतृहल 
और आ्राकषंण से संप्रेरित होकर बड़ोदा जिला के उस दुर्गेम वनप्रान्तर में गया 
था और श्रपते साथ दिल्‍ली विश्वविद्यालय के विधि-संकाय के प्रमुख 
डा. उपेन्द्र वक्‍सी को ले यया था ताकि हम दोनों इस परीक्षण पर कुछ सामग्री 
संकलित करें, उसका विश्लेषण और मूल्यांकन करें । सब मिलाकर रंगपुर की 
मेरी यात्रा बहुत सार्थक और सफल रही । रंगपुर परीक्षण की श्रपनी कुछेक 
कमियां श्रौर कमजो रियां हैं किन्तु उसकी अपनी अद्वितीय और उल्लेखनीय उप- 
लब्वियां भी हैं। वे उपलब्धियां श्रौर वे कमियां और कमजोरियां समाज-वैज्ञानिकों 
के लिए बहुत मूल्यवान हैं प्रस्तुत पुस्तक इस दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है । 
जिस अवुसंघान-कार्य श्रोर “मूल्यांकन की कल्पना मैंने और श्री उपेन्द्र बकसी ने 
की थी और जिसका श्रीगणेश हमने रंगपुर जाकर किया था, यह पुस्तक 
उस कार्य की एक सजीव कड़ी है। मैं डा. अ्रववप्रसाद, श्री गोपीनाथ ग्रुप्ता 
एवं श्री पी. के. सवानी को बयाई देता हूं और कुमारप्पा ग्राम स्वराज 
संस्थान एवं उसके सुयोग्य सदस्य-सचिव श्री जवाहिरलाल जैन को साधुवाद 
देता हूं कि उन्होंने रंगपुर की लोकअ्दालत का एक समाज-वैज्ञानिक नखचित्र 
प्रस्तुत किया है; किताबी श्नुसंघान की लीक से हट कर हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के यथार्थ श्रौर मर्म को व्यवहार के घरातल पर देखने, समभने श्रौर 
श्रांकने का एक रचनात्मक और अध्ययनशील प्रयत्न किया है। 

मुझे आशा है कि यह पुस्तक पंचायती न्याय के कठिन और पेचीदा सवालों 
श्रौर समस्याझ्रों पर राष्ट्रीय चिन्तन के लिए तथ्य और विवरण ही नहीं वल्कि 
विश्लेषण, दृष्टि और श्रनुमति भी जुटाएगी एवं विवाद-समाधान के क्षेत्र में 
राष्ट्रीय नीति-निर्माण का मार्ग प्रशस्त शोर आलोकित करेगी । 

-डा० लक्ष्मीमलल सिघवी, 
वरिष्ठ प्रधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय; 
मानद कार्याध्यक्ष, सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान 

30, लोदी एस्टेट, 
नई दिल्‍ली. 
4 मई, 976 ः 


भूमिका 


समाज में विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं का भ्रध्ययन विधि 
की समाजश्ञास्त्रीय सूची का एक मुख्य विषय रहा था एवं है। राजकीय 
विधि प्रणालियों में ही श्रत्यधिक उलभो रहने के कारण न्याय (विवादों का 
निपटारा) से जिनका गहरा सम्बन्ध रहा है, उनमें सामान्यत: यह घारणा बन 
गयी है कि सरकारी न्यायालयों के भ्रतिरिकत विवादों का निपटारा करने वाली 
अ्रन्य संस्थायें समाज में विधि के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त कम महत्त्व की 
अथवा रास्ते के इधर-उधर की स्मारक चिन्ह मात्र हैं। वास्तव में सामान्य 
प्रवृत्ति यह रही है कि विवादों का निपटारा करने में प्रवृत्त गैर-सरकारी 
संस्थाओं का अध्ययव सांस्कृतिक' या विधि नृत्तत्वविज्ञान के अन्तर्गत श्राने 
वाला अध्ययन मान लिया जाय, जो कुछ इने गिने विश्ञेपज्ञों तक सीमित मूल 
विपय से परे का क्षेत्र है भ्ौर व्यस्त स्यायाधीश, वकील या विधायक की दृष्टि 
से इसका कोई तात्कालिक तथा प्रांसगिक महत्त्व नहीं है । 
भारत में “विधि! नृत्तत्वविज्ञान को भी संपूर्ण शास्त्रीय अनुशासन के रूप 
में श्रमी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। नृवंशशास्त्रीय विवरणों में भी 
विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं और उनके द्वारा प्रक्रियाप्रों के 
यदा-कदा प्रासांगिक उल्लेख ही हैं, लेकिन जहां तक उनके सामाजिक स्थायित्व 
एवं परिवर्तन के दिशा-निर्देशन के मूल्यांकन का प्रइन है, वह कभी-कभी ही 
अंगीकार किया गया है। आदिवासी नृवंशशास्त्र में भी विवादों का निपटारा 
करने वाली संस्थाग्नों श्रौर उनके द्वारा व्यवहत प्रक्रियाप्नों के महत्व की आम- 
तौर पर अभ्रवहेलना की गयी है। (पग्रवलोकन करें--भारतीय सामाजिक 
विज्ञान झ्नुसंबान परिपद-- 972, 3-33, 258-6] वीणादास, 973) 
जहां कहीं विवादों का निपटारा करने वाली इन्‌ संस्थात्रों की उपादेयता दुष्टि- 
गोचर हो भी रही है, वहां भी व्यवस्थित श्रनुसंघान के भ्रवसरों का परित्याग 
कर दिया गया लगता है (बक्सी--973)। श्रादिवासी जातीय 
समुदायों में साप्राजिक नियंत्रण भ्रौर न्याय परम्पराश्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण 
ग्रध्ययन क्रिस्टोफ वान-फ्यरर हैयरडोर्फ के 'मोरल्स एण्ड मेरिट्स' ([967) 
और प्रोफेसर नायक द्वारा किये गये अध्ययनों (भारतीय सामाजिक श्रनुसंघान 
परिषद्‌ 973 : 258) तक ही सीमित हैं । 
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“विधि! नृत्तत्वविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से भी श्रादमसन होबेल 
(954), मेक्स ग्लकमेन ([967, [965), पालवोहस्तनन (957), 
ए. एल. एस्सटीन (964) जैसे उच्च कोटि के अव्ययन भारत में नहीं 
किये गये हैं। तथ्य तो यह है कि भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय विधि के 
स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये सर हैनरी मैन की पुरानी पुस्तकों पर श्राश्रित 
हैं और यह केवल इस बात का ही परिचायक नहीं है कि हमारे विधि पाठ्य- 
क्रम अ्रप्रचलित श्रौर असंगत हैं, बल्कि इस क्षेत्र में इस ज्ञान की जो दयनीय 
स्थिति है, उस पर दुखद टिप्पणी भी है । 

लम्वे समय से एकत्र होती जाने वाली इसे कमी को सुधारने की 
आ्रावश्यकता बहुत तीव्र है। इस सर्न्दम में रंगपुर स्थित लोकग्न दालत के बारे 
में किया गया वर्तमान ग्रध्ययन इस क्षेत्र में उपलब्ध अत्यन्त सीमित साहित्य में 
एक ठोस अभिवृद्धि माना जायेगा। प्रमुस्त सर्वोदिय तेता श्रीं हरिवल्लभ परीख, 
(जिन्हें लोग स्नेह पूर्वक भाई के प्रिय नाम से संवोधित करते हैं) के द्वारा 
प्रारम्भ की गयी यह लोकप्रदालत अब चौथाई सदी से अधिक पुरानी सरर्स्था 
हो गयी है। इस संस्था ने (946-7[) की पच्चीस वर्षीय भवधि में कुल 
7,254 विवादों का निपटारा किया है, ,जिनमें ]06]5 पारिवारिक एवं 
विवाह सम्बन्धी, भ्रशांति तथा कलह के 32]5, भूमि सम्बन्धी विवाद 
2225, मारपीट एवं हिंसा के 8[6, एवं कुछ हत्या एवं हत्या के प्रयासों से 
सम्बन्धित रहे हैं। इस दीघ॑ श्रर्वाव में इस संस्था ने, जो प्रथमतः विवादों 
का निपटारा करते वाली संस्था के रूप में प्रारम्भ हुई थी, इस क्षेत्र में 
विविध प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक परिवतंनों की प्रक्रिया का सिलसिला 
जारी कर दिया है। इस क्षेत्र में लगभग 402 ग्रामदानी गांव हैं, जिनमें 
एक लाख से प्रधिक लोग निवास करते हैं श्रोर लगभग 7,500 एकड़ भूमि 
है। रंगपुर का यह भाश्रम, जिसके अ्रव नी केन्द्र भ्रोर हैं, इस संपूर्ण क्षेत्र में 
श्राथिक-सामाजिक परिवर्तत लाने के कार्यों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं । 
उसकी मुख्य उपलब्धियां हैं--भूमि-मुक्ति (खास तौर से साहुकारों के चुंगुल 
से भूमि का छुटकारा), .शराव-मुक्ति (नशे के व्यसन से मुक्ति), कृपि-यंत्री- 
करण और सिचाई, पशुपालन में उन्‍नत तरीकों का प्रयोग, जीवनशालाग्रों 
(जीवन को स्वावलंबी एवं सुखमय बनाने का मार्ग दिखाने वाली पाठशाला) 
के माध्यम से - प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम और 
सहकारी समित्तियों और बैक्नों के माध्यम से ऋण एवं एक्रीकृत वित्तीय 
ग्रावदयकताओों की श्रापुतति, जो संभवत्त: अल्यकालीन कार्यक्रमों में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रकार विवादों का निपटारा करने के सामाजिक 


हि (९) 


सेवा-कार्यों के बिन्दु से प्रारंभ कर के रंगपुर गश्राश्रम इस क्षेत्र के सामाजिक- 
आधिक परिवर्तत की महत्त्वपूर्ण धुरी वन गया है। वास्तव में आश्रम और 
उसका नेतृत्व बहुत बड़ी सीमा तक एक प्रकार से इस क्षेत्र की 'सरकार' बन 
गया है । 

ग्रामदान एवं भूदान श्रान्दोलन तथा ऊपर वर्णित अन्य सेवा कार्यो के 
कारण लोकग्रदालत के एक प्रकार के संघीय” संगठन के स्वरूप का घीरे- 
घीरे विकास होता णा रहा है। कम से कम ग्रामदानी गाँवों में तो ग्राम 
सभाओं ने स्थानीय जनता की श्रदालतों का रूप ग्रहण कर लिया है। वे अपने 
क्षेत्र के श्रनेक विवादों का अपने स्तर पर निपटारा कर देती हैं। स्थानीय 
स्तर पर निणित न होनेवाले विवाद यदाकदा निर्णयार्थ रंगपुर स्थित लोक- 
श्रदालत के समक्ष ले जाये जाते हैं । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
लोकअ्रदालत प्रणाली में विवादों का निपटारा करनेवाली संस्थागश्रों का एक 
समह श्राश्रम के तत्वावधान में संगठित हो गया है | यह सही है कि कुछ 
हुृद तक इसे प्रणाली कहने की वात की पूर्णत; संपुष्टि नहीं की जा सकती । 
वैसे लोकश्रदालत प्रणाली में भाई की जो भूमिका है, उसको भी भुलाया नहीं 
जा सकता । लोकभ्रदालत भाई की कृति है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन 
में इसका जन्म एवं विकास हुभ्ा है, इसलिये जब हम लोकप्रदालत के संगठन 
की विवेचना करें तो उसका सही विवेचन करने का एक मात्र तरीका यह 
है कि हम मात्र लोकअ्दालत के वजाय “लोकग्रदालत में भाई” इस मुहावरे का 
प्रयोग करें (वकक्‍्सी [9750 ॥ 

जो कुछ हो, तथ्य यह है कि लोकग्रदालत ने श्रपना स्थानीय प्रतिरूप खड़ा 
कर दिया हैं घोर लोकअ्दालत का कोई भी श्रध्ययत उस समय तक पूरा 
नहीं माना जायेगा जब तक साथ ही साथ स्थानीय र्त्तर पर विवादों का 
निपटारा करने में प्रवृत्त इन संस्थाग्रों का भी गहरा अ्रच्ययन न किया जाये । 
इस दृष्टि से वर्तमान श्रध्ययन भी इसी प्रकार अधूरा है जिस प्रकार हम 
लोगों द्वारा किया गया पूर्व श्रध्ययन, लेकिन केन्द्रीय” लोकश्रदालत के श्रध्ययन 
की दिशा में निश्चय ही यह एक महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रारंभ है। 
रंगपुर की लोकग्रदालत एक ऐतिहासिक प्रारंभ विन्दु तथा सामाजिक- 
आधिक परिवर्तन के सतूत केन्द्र-विन्दु तथा सामाजिक दृष्टिकोणों से एक 
अनूठी संस्था है । 

लोकअदालत प्रणाली ने विवादों का निपटारा करनेवाली संस्याग्रों की 
एक ऐसी श्रंखला विकसित को है जो न तो “परम्परागत' ही है श्रौरन 
आ्राधघुनिक' ही। लोकअदालत प्रणाली प्राचीन परम्परा से नहीं निकली है । 
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वास्तव में सर्वोदिय विचारधारा के संदेशवाहकों के संस्कारों में से इसका जन्म 
हुआ है । दूसरी ओर यह प्रणाली अपने संगठन, कार्य-पद्धति और संस्कृति 
की दृष्टि से भील पंचायतों के मूल्यवान लक्षणों पर फल्लीफूली है । 
लोकमप्रदालत प्रणाली दुप्तरी दृष्टि से भी अनूठी है। यह केवल विवादों 
का निपटारा करने वाली संस्था ही नहीं है, वल्कि सामाजिक-आधिक परिवर्तन 
का भी एक साधन है । यह निविवाद है (यद्यपि बहुबा इसकी सराहना नहीं 
की जाती) कि विवादों का निपटारा करनेवाली सभी संस्थायें, चाहे वे 
सरकारी श्रन्य प्रणाली से संबंधित हों या सामुदायिक न्याय व्यवस्था से, किसी 
न किसी रूप में सामाजिक परिवतंत के हेतु लोक शिक्षण कार्य सम्पन्न करती 
हैं। सरकारी न्याय प्रणाली, जो यद्यपि विरासत में मिली 'कामन लॉ' की 
संस्कृति से ओतप्रोत है, श्रपनी न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से उच्च 
शिक्षादायक भूमिका का निर्वाह करती है। (चाहे वह्‌ विवाद की सुनवाई 
की प्रक्रिया के दोरान हो श्रथवा अपील के स्तर पर ।) हां, यह भूमिका न 
तो सैद्धांतिक दृष्टि से मान्य होती है श्रौर न मान्य की जा सकती है, जैसी 
कि शभ्रन्य विधि-प्रणालियों में, उदाहरणार्थ सोवियत विधि-प्रणालरी में इस 
शिक्षात्मक भूमिका पर स्पष्ट तौर पर ही अभ्रधिक वल रहता है। हरिवल्लभ 
पारीख लोकअभ्रदालत प्रणाली की हर प्रक्रिया का विवाद प्राप्त होने एवं उसकी 
सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय से लेकर श्रंतिम निर्णय की स्थिति 
तक और यदि झ्रावश्यक दिखाई दे तो निर्णय कौ क्रियान्वति तक का लोक- 
शिक्षण के रूप में उपयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि न्याय की इन 
प्रक्रियाग्रों एवं वास्तविक निर्णयों के दोरान अश्रनेक विपयों पर जैसे परिवार 
नियोजन, शराब के श्रत्यधिक सेवन से होने वाले दुष्परिणाम, लेन-देन के . 
मामलों में ईमानदारी, महिलाओं के लिये समानता की स्थिति, कृषि में 
उन्नत तरीकों का प्रयोग, स्वास्थ्य श्रौर स्वच्छता, स्वावलंबन श्रौर मानव 
गरिमा का महत्त्व श्रादि पर वे अपनी उपदेशात्मक सीधी कार्यवाही जागरूक 
ढंग से जारी रखते हैं और श्रमेक श्रवसरों पर लोकग्रदालत की बैठकें प्रौढ़- 
शिक्षण कार्यक्रम का माध्यम ही बन जाती हैं। इनमें हरिवल्लभ परीख 
बैठकों में उपस्थित लोगों को शभ्रपनी दिल्‍ली श्रौर श्रहमदाबाद की यात्राग्रों 
के भ्रनुभव सुनाते हैं भ्ौर सुदूर विदेशों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन 
झ्रौर कार्यकलापों एवं समस्याग्रों के बारे में उनका ज्ञानवद्धंन करते हैं । 
मेरी दृष्टि से यह लोकभ्रदालत प्रणाली का “विकास संबंधी कार्य! है। 
(वकक्‍्सी, !975) वतंमान अ्रध्ययन के नवें परिच्छेद |में इस पर विज्ञेप प्रकाश 
डाला गया है। इसमें लोकग्रदालत प्रणाली के उपदेशात्मक तत्व से उत्पन्न 
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तथा सम्बन्धित विजिष्ठ सामाजिक-आ्राथिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया 
गया है । 

जहां तक सरकारी विधि प्रणाली एवं लोकग्रदालत प्रणाली के पारस्परिक 
सम्बन्ध का प्रइन है, लीकञ्रदालत प्रणाली की गझ्रपनी कुछ अनूठी विशेषताएं 
हैं। समय पाकर लोकअभ्रदालत ने न्यूनाधिक रूप में सरकारी विधि प्रणाली 
की भूमिका को अ्रघिकांश मामलों में पूर्णतः: श्रात्मम्ात्‌ कर लिया है। न 
केवल इस क्षेत्र के बहुत से निवासी सरकारी विधि प्रणाली का प्रश्नय नहीं 
लेते हैं बल्कि जब सरकारी विधि प्रणाली में प्रवृत्त भ्रधिकारियों को यह 
जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनके सम्मुख प्रस्तुत विवाद की लोकग्रदालत 
में सुनवाई चली है या चल रही है तो वे अ्रक्सर अपने सम्मुख प्रस्तुत 
सुनवाई को स्थगित कर देते हैं ताकि वादी-प्रतिवादी को लोकझदालत के 
माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करने का श्रवसर उपलब्ध हो सके । 
दूसरे णाब्दों में, चाहे यह विरोधाभास लगें, इस प्रकार सरकारी विधिप्रणाली 
में प्रवृत्त श्रधिकारियों की यह कार्यवाही लोकगश्रदालत की बैधता एवं युक्‍तत्ता 
को समर्थन देती है श्रोर इस ह॒ुद तक लोकगअदालत प्रणाली सरकारी विधि- 
प्रणाली के ऊपर छा जाने वाली प्रक्रिया है । 

लोकशअ्दालत प्रणाली की यह 'छा जाने वाली प्रवृत्ति! प्रतिवादियों को 
सूचना देने की प्रक्रिया में ही स्पष्टत: दृष्टिगोचर हो जाती है । सरकारी 
विधिप्रणाली में प्रयुक्त तौर-तरीकों के समान ही लोकग्रदालत द्वारा भी 
प्रतिवादी को एक वक्तव्य द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वह लोकग्रदालत 
की कार्यवाहियों में उपस्थित हो अन्यथा मकदमेवाजी प्रारम्म हो सकती है, 
: जिसके सम्बन्ध में उसे श्रागाही की जाती है कि “बह हम गरीब किसानों के 
हित में नहीं है ।” दुसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सरकारी न्याय- 
प्रणाली की दुरूहता श्रौर मंहगेपन को ही लोकगदालत की कार्यवाहियों में 
भाग लेने की आ्रावश्यकता का आधार बना दिया गया है। इस प्रकार 
सामुदायिक श्राधार पर विवादों का निपटारा करने वाली संस्था द्वारा 
सरकारी विधि-प्रणाल्री को श्रपने कार्य के लिये वंघता के रूप में उपयोग 
करने का ऐसा श्रनूठा तरीका झ्रव तक प्रन्यत्न हमारे देखने में नहीं भागा है । 

यह सही है कि लोकअदालत प्रणाली श्रौर सरकारी विधिप्रणाली के एक 
दूसरे पर छा जाने वाले श्रथवा विरोधी कुकाव परस्पर सम्बन्धों का केवल एक 
पहलू है । दोनों ही प्रणालियों में पारस्परिक पूरकता और पृथकता सम्बन्धी 
तत्व मोजूद हैँ । पारस्परिक पूरकता सम्बन्धी स्थिति का तत्व विचारधारा 
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और कार्य दोनों ही स्तरों पर मोजूद है । विचारधारा के स्तर पर लोक- 
भ्रदालत प्रणाली शराब-मुक्ति, भुमिमुक्ति, डायनों श्रादि के अ्न्धविश्वासों के 
निराकरण, स्त्री-पुरुप की समानता आदि में सरकारी प्रयासों की श्रनुपूरक 
है। कार्य सम्बन्धी पारस्परिक पूरकता के स्तर पर लोकभ्रदालत प्रणाली द्वारा 
विवादों का निपटारा करने की दिशा में श्रपताई गयो भूमिका उस सीमा तक - 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है जिस सीमा तक इसके निर्णयों 
से सामाजिक स्थायित्व को पोषण मिलता है और भारतीय संविधान के 
अनुसार वांछित समाज-व्यवस्था के हेतु वे सामाजिक परिवर्तन में सहायक 
होते हैं । (प्रध्ययन के परिच्छेद 8, 9, और ]0 का अवलोकन करें साथ 
ही देखें बक्‍सी, 975) | जहां तक रोज़मर्रा के पारस्परिक पूरकता सम्बन्धी 
कार्यो का सवाल है, लोकअदालत प्रणाली द्वारा उपलब्ध लोकपाल सम्बन्धी 
तत्व, कानूनी सहायता ओर सेवा, सार्वजनिक रूप से रखे गये रेकार्ड और 
वेबाहिक झ्रादि मामलों में सलाह देने के कार्य उल्लेखनीय रूप से राज्य के 
विकास तथा श्राधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रयासों में सहायक होते हैं । 

जहां तक दोनों प्रणालियों में पृथकता के अंशों की मौजूदगी का सवाल है, 
स्थिति कुछ पेचीदा है। सामान्यत: गंभीर फौजदारी मामले जैसे मानव 
हत्या, लोकश्रदालत सरकारी विधिप्रणाली के लिये छोड़ देती है । लोक- 
भ्रदालत के प्रारम्भिक जीवन काल में उसके द्वारा ऐसे कुछ मामलों पर अपने 
निर्णय दिये गये जिनके भ्रनुसार एक मामले में पश्चाताप करने वाले श्रपराधी 
हत्यारे को यह दण्ड दिया गया था कि वहु समाज की निगरानी में निश्चित 
प्रवधि तक मृतक के उत्पीड़ित परिवार की भूमि जीतकर उस खेत में होने 
वाली पंदावार मृतक की विधवा एवं बच्चों को दे और उसके रक्षण का 
दायित्व वहन करे। सरकारी विधि प्रणाली के श्रन्तर्गत जो दण्ड उन 
परिस्थितियों में निर्धारित होता, उसका शअ्रपराघी एवं उत्पीड़ित दोनों ही 
परिवारों पर प्रतिकूल असर पड़ता जबकि लोकग्रदालत की दण्ड-प्रक्रिया 
में उत्पीड़ित परिवारों के पुनर्वास पर अधिक जोर दिया गया | निश्चय ही 
पीड़ित को राहृत दिलाने की यह व्यवस्था श्रधिक उन्नत मानी जानी 
चाहिये, लेकिन लोकअ्रदालत द्वारा निणित इस प्रकार के मामले अ्रव अ्रत्तीत 
की वातें मात्र रह गयी हैं। हमारे सर्वेक्षण के दौरान श्राश्रम के पास नदी 
में बहती हुई एक लाश का मामला हमारे सामने आया, जिसमें उस लाश 
को जांच के लिये तत्काल पुलिस के सुपु्दं कर दिया गया था। 

मगर कुछ मामलों मे लोकअ्रदालत प्रणाली श्रौर सरकारी विधिप्रणाली 
दोनों ने एक रूप होकर एक प्रकार से सहमत कदम उठाये हैं । जैसे जीजा 
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भाई, रेवती श्रोर वेहला भाई के मामले। (विशेष विवरण देखें--परीख 
]973) यहां दोनों प्रणालियों में पारस्परिक प्रतियोगिता की स्थिति रही । 
इस सन्दर्भ में सरकारी विधि प्रणाली की कार्यवाही के प्रत्ति श्रादरमभाव का 
दर्शन होता है। उदाहरण के लिये जब वेहलाभाई सम्बन्धों विवाद के मामले 
में श्री हुरिवल्लभ परीख को गिरफ्तार किया यया और बाद में जव/नतव् र 
छोड़ा गया तो उन्होंने तमाम दबावों के वाबजूद लोकग्रदालत में उस विवाद 
की सुनवाई उस समय तक नहीं होने दी जब तक सरकारी विविश्रणाली 
के श्रन्तर्गंत उस विवाद की सुनवाई की कार्यवाही पूरी नहीं हो गयी । 
रेबती के जटिल मामले में जिस कुशलता के साथ समभौता, प्रचार, सीधी 
कार्यवाई एवं समाचार पत्रों के सम्मिलित माध्यमों का उपयोग किया गया, 
वह लोकग्रदालत प्रणाली की “छा जाने वाली” भावता का सुजक है। यही 
प्रवृत्ति, जेसा कि पहले कहा गया है, प्रतिवादी को लोकग्रदालत के समक्ष 
बुलाने के लिये प्रयृकत तौर-तरीके में भी परिलक्षित होती है, जिसमें लोक- 
श्रदालत की कार्यवाही में प्रतिवादी को भागीदार बनाने हेतु सरकारी विधि 
प्रणाली के तंत्र का एक प्रकार की श्रनुज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है । 
लोक प्रदालत प्रणाली को किन कारणों से यह सफलता प्राप्त हुई, इसका 
विश्लेपण करें तो एक कारण तो हमें यह दृष्टिगोचर हुझ्ला है कि इस क्षेत्र 
में सरकारी विधि प्रणालो की उपस्थिति श्रत्यन्त अल्प है । सरकारी विधि 
प्रणाली के श्रन्तर्गत कार्यरत प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इस क्षेत्र से बहुत दूरी 
पर स्थित हैं । यातायात एवं संचार के पर्याप्त साथनों का प्रमाव इस क्षेत्र 
के लोगों को इस प्रणालो से पुथक रखे हुए है। (देखें अव्याय 4) । तीसरा 
कारण यह है कि लोकग्रदालत द्वारा किये गये विवादों के निर्णयों से प्रभावित 
होकर क्षेत्र के अधिकांश निवासी यह महसूस करने लगे हैं कि लोकप्रदालत 
प्रणाली द्वारा निष्पादित न्याय गुणात्मक दृष्टि से सरकारी विधि प्रणाली के 
प्रन्तगेत उपलब्ध न्याय से कहीं श्रधिक 'प्ंतोपयुकत' है। श्रासान पहुंच, 
तत्परता श्रौर कम खर्चो के श्रलावा इन कारणों का भी अपना महत्त्व है-- 
लोकग्रदालत प्रणाली की सफलता का एक आधारभूत कारण यह प्रतीत 
' होता है कि विवाद का निपटारा करने के लिये प्रयुक्त इसकी कार्य-पद्धति 
श्रत्यन्त जनतांत्रिक है। (देखें श्रष्पाय [0 श्र !) लोकप्रदालत द्वारा 
विवादों के निपटारों के लिये महत्त्वपूर्ण ग्राधारभूत मूल्य के रूप में समुदाय 
को भागीदार बनाने की जो नीति अ्पनाई जाती है झ्ौर उस प्रक्रिया एवं 
कार्य विधि का जिस ढंग से गठन किया गया है, उनसे सामुदायिक भागीदारी 
के मूल्य की अधिकतम उपलब्धि हुई है। जनसमुदाय की इस ढंग की श्रेष्ठ 
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भागीदारी ने इस संस्था एवं इसकी कार्यप्रणाली को सामाजिक दृष्टि से 
अ्रधिक स्पष्ट श्लौर उत्तरदायी वना दिया है। इसी के प्रतीक स्वरूप यह 
भागीदारी लोकअदालत तथा इसके नेता की बेघता का निरंतर नवीनीकरण 
करती रहती है श्रोर इसके निर्णयों को सामुदायिक इच्छा या समाज से. 
जनमत की अनुज्ञा का स्वरूप प्रदान करती रहती है । 

यह जानी मानी शिकायत है कि जनतांत्रिक दिखाई देने वाले तरीके या 
कार्यविधियां भी प्रायः निर्णायक शवित के केन्‍्द्रीकरण का मखौटा 
लगाये रहती हैं | प्राय: जनसाधारण की सहमति से किये जामे वाले निर्णय 
थोड़े से लोगों द्वारा कमरों में लिये गये निर्णयों के औपचारिक समर्थन मात्र 
होते हैं । किन्तु प्रस्तुत अ्रध्ययन यह विश्वास करने का व्यावहारिक आधार 
प्रदान करता है कि विवादों का निपढारा करने के लिये प्रयुक्त लोकग्रदालत 
की कार्य प्रणाली में जनसाधारण की भागीदारी केवल दिखाबंटी अथवा 
प्रतीकात्मक चेष्टा नहीं है । (हमने अ्रपने प्रारंभिक अध्ययन में भी इस तथ्य 
को व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया था) इस प्रकार यह कहा जा सकता. है 
कि लोकग्रदालत प्रणाली की सफलता का एक महत्त्वपृर्णं कारण इसके द्वारा 
प्रयुक्त कार्यविधि एवं प्रक्रियाग्नों का उच्च जनतांत्रिक स्वरूप है । 

तथापि लोकअञदालत प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त स्याय की गुणात्मकता 
सम्बन्धी प्रदन तो रह ही जाते हैं। इस श्रध्ययन में.ये प्रइन स्पष्ट भाषा 
में मुखरित होकर सीघे सामने नहीं भ्राये हैँ वल्कि लोकश्रदालत के भविष्य के 
प्रति संदेहात्मकता के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। लेखकगण महसूस करते 
हैं कि लोकअदालत प्रणाली का भविष्य संदेहात्मक श्रथवा समस्यामूलक हो 
सकता है क्योंकि यह प्रणाली एक व्यक्ति पर श्राधारित हो गयी है 
श्री हरिवललभ भाई के समर्पित जीवन, जादू भरे झ्राकपंक व्यवितित्व और 
भ्रविश्वांत कार्य के कारण लोकग्रदालत को इसके मौजूदा स्वरूप की प्राप्ति 
हुई है । नेता एवं न्यायकर्त्ता दोनों रूपों में उनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा 
अद्वितीय है, लेकिन एक व्यक्ति के नेतृत्व पर अत्यधिक श्राश्रित रखने की 
इस परिस्थिति में अधिनायकवाद की प्रवल प्रवृत्ति अ्निवार्यत: उत्पन्न हो 
जाती है | यह प्रवृत्ति न्‍्याय उपलब्धि में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है, 
यह एक विचारणीय विषय है। निस्स॑ंदेह लोकग्रदालत कार्य प्रणाली बहुत 
जनतांत्रिक है, और इसके निर्णय तुरन्त कार्य रूप में परिणित कराये जाते हैं । 
(हम इसः पूछ्ति को मनोवैज्ञानिकता कहेंगे) लेकिन जब सम्पूर्ण कार्यविधि एक 
व्यक्ति के इद-गिदे घमती रहती है तो उसमें न केवल निरंतरता के 
लक्षण खतरे में पड़ जाते हैं, वल्कि समकालीन एवं भावी नेतृत्व के विकास 
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की संभावनाएं भी सीमित हो-जाती हैं । साथ ही ऐसी शअपेक्षा भी वास्तव में 
नहीं रखी जा सकती. कि जनसमुदाय प्रत्येक निर्णय का उसके वास्तविक 
न्‍्यायपरकता के ग्रुणों के कारण श्रादर करता है। हमें वेकिकक यह 
स्वीकार करता चाहिए कि कुछ निर्णय न्यायकर्त्ता की विवेक वुद्धि पर 
आ्राधारित, मनमाने, (इस प्रर्थ में कि दो समान परिस्थितियों में विभिन्‍न 
निर्णय हो जाते हैं) श्रौर कभी-कभी तुलनात्मक रूप से पक्षपात युक्त भी हो 
सकते हैं (पक्षपात युक्त इस भ्रर्थ में कि वे सिद्धांत या नियम पर प्राधारित होने 
के बजाय भ्रवसर या परिस्थिति पर श्राधारित हो जाते हैं या वे भ्रन्य 
सामाजिक तथा विधि के क्षेत्र के बाहर के विवादों में न्‍्यायकर्त्ताश्नों तक वादी- 
प्रतिवादी की श्रपेक्षाकृत न्‍्यूनाधिक पहुंच के कारण प्रभावित हो जाते हैं) इस 
प्रकार की परिस्थितियां रंगपुर स्थित लोकअदालत एवं ग्रामदानी गांवों की 
ग्रामसभाओ्रों के संघात्मक सम्बन्धों में विशेष रूप से श्रभिव्यक्त हो सकती 
हैं, क्योंकि ग्रामदानी गांवों की ग्रामसभाग्रों के कार्यकर्त्ता विचारधारा और 
व्यवहार दोनों दृष्टियों से श्री हरिवल्लभ भाई के प्रत्ति समपित हैं । 

इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि चाहे संवैधानिक दृष्टि इस 
स्वच्छन्दता, पक्षपात, भ्रवसरवादिता, श्रन्याय श्रोर अधिनायकता के विपरीत 
हो, पर सरकारी विधिप्रणाली श्लोर प्रशासनिक श्रेणियों के प्रतिनिधि भी 
न्यूनाधिक रूप में श्रपने निर्णयों में इन्हीं बुराइयों की श्रभिव्यवित करते रहते 
हैं लेकिन लोकअ्दालत प्रणाली इस श्रथ में उक्त प्रणाली से भिन्‍न दै कि कार्य 
प्रणाली की रूढ़ता एवं भ्रफसरशाही की श्रवद्यंभावी प्रवृत्ति के बावजूद अ्रंतिम 
श्रधिकार एक व्यक्षित में केन्द्रित हैं। इसके विपरीत ग्रौपचारिक राज्य- 
पद्धति, सारे दुर्गुणों के बावजूद, ऊपर से नीचे तक क्रमिक उत्तरदायित्व 
भावना से ओतप्रोत है, चाहे फिर इस प्रकार की जवाबदेही में सर्व 
सामान्य की पहुंच की कितनी ही सीमायें क्‍यों न हों। श्री हरिवल्लभ परीख 
के श्रलावा क्रमिक नियंत्रण की कोई प्रोपचारिक व्यवस्था नहीं है। नियंत्रण 
की अ्रनौपचारिक यंत्र रचना शक्तिधारकों गर उस शक्ति को मान्यता देकर 
शक्तिधारकों के ग्रादेशों, निर्देशों को मानने वाले शक्तिदाताओं की पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिति--भ्रवश्य मौजूद है श्रौर हर प्रकार के शवित ढांचे में यह्‌ 
स्थिति भ्रवश्यम्भावी है । अंतिम तौर पर विश्लेपण प्रस्तुत करें, तो यह सच्च 
शक्ति सम्बन्धों में समता भौर विशिष्टता का ही प्रतीक है । 

इस का यद्द तात्पयं नहीं है कि श्रघिनायफवाद की भोर उन्मुख यह प्रवृत्ति 
सभी संदर्भो में ग्रावश्यक तौर पर हितकर हो लेकिन लम्बी भश्रवधि में यह 
प्रवृत्ति ऐसी सिद्ध हो सकती है क्योंकि इससे लोकअदालत प्रणाली को एक 
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विशिष्ट प्रकार की सीमा-मर्यादा प्राप्त हो सकती है जो समय की परिधि 
में चास्तव में सभी सामाजिक प्रणाल्रियों का एक सामान्य लक्षण रहा है । 

वस्तुत: लोकअ्दालत प्रणाली सामुदायिक विवाद-निर्णय प्रणाली का एक 
ऐसा प्रादर्श प्रस्तुत करती है जो कुछ बातों में राज्य की विधि प्रणाली से 
श्रेष्ठ है। लेंकिन इस प्रणाली में निहित गुणों की सराहना करने का यह अवश्य॑- 
भावी श्रर्थ भी नहीं कि सरकारी विधिप्रणाली संपूर्णत: दोपय्रुक्त ही है । 
इस अध्ययन में, मुख्यतया इसके अंतिम श्रध्यायों में, पाठकों को ऐसा महसूस हो 
सकता है कि इस का लगभग संगठित भुकाव सरकारी विधिप्रणाली के विरुद्ध 
है। यह भुकाव वास्तव में दुृढ़ता से ग्रहित मान्यताओं की प्रभिव्यक्ति हो 
सकता है जो लेखकों की ग्राम संदेभों में वौद्धक और सामाजिक मूल-निष्ठा 
से उत्पन्न है। भुकाव तथा मान्यता के बीच सीमा रेखा कहीं भी हो, यह 
स्पष्ट है कि प्रस्तुत श्रध्ययन्न के लेखकों की सरकारी विधिप्रणाली में बहुत 
कम श्रास्था है। उनका कथन है की सरकारी विधिप्रणाली के श्रन्तर्गंत 
कार्यरत न्यायालयों का लक्ष्य सामाजिक परिवतंन लाना है ही नहीं । न्याय 
प्रदान करने में जनसाधारण की उन तक पहुंच नहीं है श्र न उनमें गति- 
शीलता है, न उनमें खर्च की सीमा है श्रोर न उनमें जनतांत्रिकता का 
तत्व है । उक्त दोनों कथनों में सत्य का अंश तो है, पर पूरी सच्चाई नहीं 
है | कुछ न्यायाधीश इस श्र्थं में सक्रियावादी होते हैं कि उनका भूकाव 
संविधान में श्रन्तनिहित या कानून द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनों को 
समर्थन देने के उद्देश्य से विधि के सारे उपकरणों के उपयोग की ओर 
होता है | इतिहास ने वार-बार इस तथ्य को प्रकट किया है कि परिवतंनों की 
झ्रोर उन्मुख न्यायाघीश प्रभावपूर्ण ढंग से कानून का उपयोग कर सकते हैं । 
लेकिन यह भी सही हैं कि ऐसे न्यायाधीशों की संख्या या उनके काम के प्रभाव 
का दिग्दर्शन कराने वाले कोई श्रव्ययन उपलब्ध नहीं हैं (यद्यपि 
ऐसे प्रध्ययनों की श्रत्यंत आवश्यकता है) लेकिन यहां मोजूदा संदर्भ में इस 
पहलू पर इतना जोर दे देना ही पर्याप्त होगा । 

सरकारी विधि प्रणाली की न्याय सम्बन्धी गृणात्मकता के प्रत्ति दोपा- 
रोपण का निराकरण करना थोड़ा कठिन है | एक तो यह कि सरकारी विधि- 
प्रणाली के श्रन्तर्गत किये जाते वाले न्याय के जो संकेतक माने गये हैं अर्थात 
त्वरा, व्यय भौर पहुंच-- इतके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आऑँकड़ें हैं ही 
नहीं । हां, विवादों के निपटारों में होते वाले विलम्ब के सम्बन्ध में स्थूल 
प्रांकड़े अवश्य प्राप्त हैं, पर उनसे कुछ श्रर्थ नहीं निकलता । 

विधि का जिस ढंग का भारीभरकम ढांचा वता हुआ है, उसके कारण 
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स्पप्टतः ही न्याय-प्रक्रिया में 'विलम्ब'! (अति-महृत्त्वपूर्ण विवादों में होने वाले 
कुछ प्रतीव विलम्ब के मामलों के अलावा) कानून के अन्तर्गत गठित सामान्य 
स्थिति की एक व्यवस्था ही बन जाता है। निर्णय की श्ीघ्ता अपने आपमें 
कोई मूल्य नहीं है श्रोर न यह होना ही चाहिए। लोकग्रदालत में भी यह 
कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इसके श्रतिरिक्‍्त न्यायालयों में 'विलम्ब' सम्बन्धी 
तिर्णय अधिकांश मामलों में मूल्य सम्बन्धी निर्णय हैं। दूसरे शब्दों में मह 
भी स्पष्ट नहीं है कि विलम्ब के सम्बन्ध में निर्णय देते समय हमारे दिमाग 
सें कोई ऐसा मापदण्ड मौजूद है जो, किस मामले में कितना समय लगना 
उचित है, यह बतला सके । यह प्रदन न भी उठाया जाये तो जब हम 
सरकारी विधित्रणाली के श्रन्तर्गत उपलब्ध निर्णयों में होने वाले विलम्ब का 
जिक्र करें तो उम्तकी पुष्टि के लिए हमारे पास अनुमवी एवं जानकार विधि- 
वैत्ताओं द्वारा एकत्रित प्रमाणित तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। सरकारी 
विधि-प्र क्रिया के सामान्य स्वरूप के कारण विवादों के प्रस्तुतीकरण में समय 
लगेगा ही । यह भी कहना कठिन है कि किस समय बिन्दु के श्रागे और किस 
प्रकार के मामलों में कब विलम्व या समय लगने की मर्यादा का उल्लंघन 
प्रारम्भ हो जाता हैं। जानकार भर सदाशयी लोग, जब वे कानून के 
उविलम्बों की चर्चा करते हैं तो वे इस प्रश्न को उठाते भी नहीं, उत्तर देने की 
बात तो प्लग ही है । 
उक्त संदर्भ में विधि-प्रक्रिया के बारे में प्र्नतनज्ञान से दिये गये निर्णय का 
अपना स्थान है श्र वे सही हो सकते हैं लेकिन वही स्थिति वैज्ञानिक श्राधार 
पर दिये जाने वाले निर्णयों के बारे में भी है। पूर्ववर्ती प्रकार के निर्णयों 
का बाहुलय है, तो परवर्ती प्रकार के निर्णय कम हैं । 
सरकारी विधि प्रणाली के वारे में यह दोप दर्शनंन कि वह खर्चीलो 
अथवा जनपसाधारण की पहुंच से परे है, बहुत सामान्य बात हो गयी है भ्रौर 
इसमें सामान्यतया सच्चाई भी है। सवको समान ढंग से न्याय उपलब्ध कराने की 
समस्याओ्रों का समाघान कानूनी सहायता तथा सेवा उपलब्धि के कार्यक्रमों और 
कानून के सुधार से कुछ हृद तक हो सकता है। लेकिन पअन्तवोगत्वा (जैसा श्रन्यत्र 
' के अ्रनुमव से सिद्ध है) ऐसे कार्यक्रम केवल श्रल्पकालीन राहुत दे सकते है 
वे समस्या का स्थायी समावान नहीं है । यह बात कानून-सचुवार-कायक्रमों की 
तुलना में कानूनी सहायता एवं संवा-कार्यक्रमों के बारे मे श्रघिक सही हो सकती 
है। लेकिन कानूनी सुधारों को भी विधि-प्रणाली के मूलभूत ढांचे का समादर 
करना ही पड़ता है। लोकग्रदालत जैसी संस्थाओं का ग्रध्ययन वर्तमान विधि 
प्रणाली के विकल्पों के बारे में (इस सम्बन्ध में इस देश में बहुत कम 
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रचनात्मक चिन्तन हुआ है) श्राधारभूत प्रदत खड़ा करता है | निश्चय हो किसी 
भी देश की विधि प्रणाली उप्त देश की राजनैतिक प्रणाली के अंग के रूप में 
कार्य करती है लेकिन प्रायः उस्त विधि प्रणाली की अपनी निजी स्वायत्तता 
होती है । जैसा कि रावर्ट श्रंगर ने हाल ही में दुहराया है कि “इस स्वायत्तता 
के चार पहलू हैं--([) पृथक सत्ता सम्बन्धी, (2) संस्थागत, (3) कार्ये- 
विधि सम्बन्धी, और (4) व्यवसायात्मक” (अंगर [976, 52-54) । 
इसलिये इस वात की पर्याप्त गु जाइश है कि स्वायत्तता की इन सीमाओं के 
भीतर विधि एवं कार्य-विधि के वैकल्पिक नमूने प्रस्तुत करने की कोशिश एक 
हुद तक की जा सकती है | 
अंत में यह्‌ तो मानना ही होगा कि मौजूदा राजकीय न्यायालय प्रणाली 
जनसाधारण की भागीदारी को एक मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं करती । 
जूरी प्रणाली इसका एक उदाहरण था | कुछ भशौर भी ऐसे, पर कम महत्त्वपूर्ण 
उदाहरण, रहे हैं, (देखें--जन, 976-]34), लेकिन श्रव वह वस्तुतः समाप्त- 
प्राय: हैं। न्याय श्रोर उसमें जनसाधारण की व्यापक भागीदारी का पारस्परिक 
सम्बन्ध--हमेंशा ही कार्य-क/रण रूप नहीं ठहराया जा सकता । कुछ स्थितियों 
में ऐसा संमव है (जैसे कि संमवतः: लोकग्रदालत में) । लेकिन अन्य मामलों 
में इससे भिन्‍न स्थिति भी हो सकती हैं--उदाहूरण के लिये कूर न्याय 
([.णा०ा उप्च॥०8) । उन्मादग्रस्त भीड़ द्वारा लिये गये निर्णयों में जन- 
साधारण की व्यापक भागीदारी तो होती है लेकिन इसका यह तात्पयं नहीं 
है कि उसका निर्णय श्रावश्यक रूप से न्यायपुूर्ण ही हो | यहां तक कि जूरी 
प्रणाली में जुरीगण भी अपनी कानून विरोधी हरकतों के लिये कुरुयात हैं 
(उदाहरणार्थ कडीश एम. आर. श्रोर कडीश एस, एच. एच. [97-99) । 
यहां इस विपय में चर्चा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यह 
कहना पर्याप्त होगा कि विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं में निर्णय 
देने की प्रक्रिया में जन भागीदारी का सम्बन्ध एक्र खला प्रइन ही 
रहना चाहिये । 
इस प्रकार के अ्रध्ययनों की शायद यह दुर्लभ उपलब्धि है कि वे बहुत से 
मूलभूत प्रकार के जटिल प्रइत खड़े कर देते हैं। वर्तमान श्रव्ययन भीं 
श्रपनी दोनों प्रकार की सीमाशों- सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक-- में विलकुल इस 
प्रकार के चितन का आवाहन करता है । यह इसका बहुमूल्य योगदान है। 
लोकश्रदालत स्वत: ही समाज निर्माताओं को वर्तमान भारत में एक उपयुक्त 
विधि प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिये नये सिरे से चिंतन 
करने की सशक्त प्रेरणा प्रदान करता है । 
उपेन्द्र बक्सी (संकायाध्यक्ष ) , 
विधि संकाय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


प्रारम्भिक 


गुजरात के बड़ोदा जिले में श्रानन्द निर्केतन प्राश्रम के माध्यम से श्रास- 
पास के ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा के अनुरूप सघन रचनात्मक 
कार्यक्रम गत पच्चीस वर्ष से चल रहा है, जिसका संचालन प्रारम्भ से ही 
ग्राश्रम के संस्थापक-भअ्रध्यक्ष श्री हरिवललभ परीख द्वारा किया जा रहा है। 
वे लोकग्रदालत के नाम से जन-न्‍्यायालय का एक अश्रभ्निनव सामाजिक प्रयोग 
कर रहे हैं, जिसके द्वारा अब तक लगभग बीस हज़ार मामलों का फैसला 
ओर समाघान हो चुका है। इस प्रयोग का कुछ परिचय श्री हरिवल्लभ 
परीख ने “क्रान्ति का भ्ररुणोदय” नामक पुस्तिका में दिया भौर इसका संक्षिप्त 
भ्रध्ययन डा, लक्ष्मी मल सिंधवी श्रौर डा. उपेन्द्र वकसी ने किया। कुमारप्पा 
ग्रामस्वराज्य संस्थान ने इस सामाजिक प्रयोग का थोड़ा विस्तार और गहराई 
से प्रष्यमत करने का निशमुचम किया श्रौर तदुनुसार इसकी एक योजना 
भारतीय सामाजिक विज्ञान भनुसंघान परिषद्‌, नई दिल्‍ली को प्रेषित की । 
संतोप की बात है कि परिषद्‌ ने इस योजना को श्रपनी स्वीकृति प्रदान की 
भौर इसको भप्रावश्यक भ्राथिक सहायता देना स्वीकार किया । 

इस भ्रध्ययन का प्रारम्भ [ प्रप्रेल ।975 से किया गया। योजना की 
सलाहकार समिति का इस कार्य में पूरा सहयोग मिला। समिति की बँठकें 
श्रानन्द निकेतन श्राश्रम, रंगपुर तथा जयपुर में चुलाई गईं। हरिवल्लम 
परीख श्रोर उनके साथी कार्यकर्त्ताओ्ों ने इस भ्रध्ययन्त में बहुत रुचि ली श्ौर 
सारी जानकारी, जो लिखित और मौखिक उनके पास थी, सबसे हमें श्रवगत 
किया । लोकप्रदालत के श्रधिवेशनों में हम स्वयं शामिल हुए, प्ासपास के 
गांवों में घूमे, लोगों से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और बातचीत की । 
डा. विजयशंकर व्यास, डा. उपेन्द्र वक्सी का पूरा सहयोग श्रोर मार्गदर्शन इस 
प्रध्ययन को प्राप्त हुप्ना । डा. एस, पी. वर्मा ने भी ग्रध्ययन में बहुत रुचि 
दिखाई भोर समय-समय पर आवश्यक सुकाव दिये । 

योजना निर्देशक डा. अवधप्रसाद ने इस योजना का संचालन क्विया | उनके 
« सहायक श्री गोपीनाथ गुप्त और श्री पी. के. सवानी ने उस सारे कार्य 
को पूरा करने में बहुत परिश्रम किया है । राजस्थान विद्वविद्यालय, जयपुर 
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में समाजश्ञास्त्र विभाग के श्रध्यक्ष डा. नरेन्द्र सिंधी का प्रारम्भ से ही इस 
अ्रध्ययन में पूरा सहयोग एवं मार्गेदर्शन मिला। उन्होंने परिश्रमपर्वक 
ध्ध्ययन को अंतिम रूप देने में मदद की ॥ 

संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंघान परिपद्‌ के सदस्य-सचिव 
श्री जे. पी नायक, निर्देशक डा. नझूला तथा अन्य उच्चाधिकारियों का विशेष 
श्राभारी है जिनके प्रोत्साहुन के बिना इस योजना का प्रारम्भ और पूर्ति नहीं 
हो सकती थी ! योजना 30 नवम्बर तक पूरी हो जानी थी पर कुछ कारणों 
से दो माह की श्रवधि श्रौर बढ़ानी पड़ी । जनवरी के अ्रन्त में यहू अध्ययन 
परिपद्‌ को प्रेषित कर दिया गया था । 

परिषद्‌ ने इस श्रध्ययन को प्रपनी मान्यता प्रदान की और इस के प्रकाशन 
के लिए भी कुछ पभ्राथिक सहायता स्वीकृत की। इसे प्रकाशित करने का 
उत्तरदायित्व स्टलिंग पब्लिशर्ज़् दिल्ली ने स्वीकार किया। संस्थान इन 
दोनों का बहुत श्राभारी है । 

इस प्रकार के अन्य प्रयोग भी इस देश के विभिन्‍न भागों में चले हैं श्रौर 
कुछ श्रव भी चल रहे हैं। इनका प्रध्ययत किया जाना भी हमारे विचार से 
उपयोगी होगा । 


कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान, जवाहिरलाल जेन 
जयपुर । मंत्री निदेशक 
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अध्ययपल की पष्ठसूमि 


मानव-समाज के विकास के साथ उसके सामाजिक जीवन को संगठित एवं 
नियंत्रित करने वाली श्रनेक संस्थाप्रों एवं व्यवस्थाप्रों का भी क्रमिक विकास 
हुआ । इन संस्याप्रों में मुख्य हैं--विवाह, परिवार, धर्म, राज्य आदि। ये 
संस्थायें सार्वभौमिक रही हैं चाहे देश, काल एवं क्रम के भ्नुमार उनके स्वरूप 
में ्यूनाधिक भिन्‍नतायें दुष्टिगोचर होती रही हों । सामुदायिक जीवन में आने 
वाले व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों एवं श्राचरणों को नियमवद्ध करने वाली 
व्यवस्थाओों में स्यायिक संस्था का मुख्य स्थान रहा है श्रौर उसकी सार्व- 
भोमिकता भी सर्वविदित है | न्याय व्यवस्था के संचालन के लिए आ्रादिकाल से 
ही मानव-समाज ने स्याय के कुछ नियमों का सहारा लिया है । त्रिभिन्‍न देशों फी 
भौगोलिक परिस्थितियों एवं उनके फलस्वरूप विकसित सामाजिक तथा 
सस्क्तिक जीवन की भिन्‍तताओं के कारण नियमों में अन्तर भले ही हो रहा 
हो लेकिन भ्राधार॒भूत नियमों में सभी जगह सादुश्य देखा जा सकता है । इन 
ग्राधारभूत नियमों में मुख्य ये माने जा सकते हैं, जैसे, (क) अपराधी को 
दंड मिले, (ख) ऐसे व्यक्ति को दंड न मिले जो निर्दोष हो, (ग) न्यायालय के 
सम्मुख सब समान हूँ, प्रादि । कानून एवं न्याय सामाजिक जीवन के अ्रशिन्‍न 
प्रंय हैं । समाज में कानून को निर्माण नैतिकता के पोषण के लिए होता है 
ग्रौर इस प्रकार दोनों का निकट सम्बन्ध है । जिस समाज में जितनी भधिक 
नतिकता होगी वहां कानून का पालन उत्तना ही श्रधिक होगा । यह देखने में 
प्राया है कि सामान्यतया परम्परागत नियम नैतिकता की लिनि पर झाधारित 
रहे है । 

किसी देश की न्यायिक संस्था के विकास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
परिध्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि उसका विकास उसी परिप्रेक्ष्य में होता 
है। न्यायिक संस्था की संरचना, न्याय प्रक्रिया, न्‍्थायिक मूल्य एवं दंड पध्रादि 
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में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्‍नता के कारण भ्रन्तर पाया जाता है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से स्यायव्यवस्था पर विचार करें तो यह तथ्य स्पष्ट हो 
जाता है कि प्राय: सभी देश्ञों में न्याय का भ्रन्तिम भ्रधिकार राज्य में निहित 
रहा है । राजतंत्रीय शासनपद्धति में यह व्यवस्था स्वभावतः राजा के हाथों 
में केन्द्रित होती है। भारतीय इतिहास से इस बात की भी पुष्टि होती है कि 
यहां न्‍्यायव्यवस्था मुख्यतः दो भागों में विभकक्‍त थी; () न्याय का 
कार्य राज्य के हाथों में था श्रौर उसका निर्णय अंतिम होता था, यद्यपि वह 
भ्रपती सहायता के लिये इस कार में अन्य लोगों को लगाने का भ्रधिकार 
रखता था। (2) स्थानीय स्तर पर पंचायती व्यवस्था थी । यहां प्राचीन 
काल से ही ग्रामस्तर पर पंचायती न्याय प्रणाली की ठोस परम्परा रही | 
इस व्यवस्था में गांव के पंचों द्वारा, जिनकी संख्या श्रामतौर पर पाँच होती 
है, विवादों को सुलझाया जाता रहा | श्रादिवासी समाज में यह परम्परा भ्राज 
भी देखी जा सकती है ॥? 
भारत में ब्रिटिश शासनपद्धति के ज़रिये पाइ्चात्य ढंग की न्यायप्रणाली 

का विकास हुआ । झाज जो कानूनसम्मत न्यायव्यवस्था भारत में प्रचलित 
है, उसका भ्राघार पादचात्य न्यायव्यवस्था है। कानून भारतीय समसस्‍्याश्रों 
को दृष्टिगत रखकर भले ही बनाये गये हों, परन्तु विवादों को सुलभाने के 
लिये जो पद्धति जारी की गई है, वह ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। ब्रिटिश 
साम्राज्य ने विभिन्‍्त स्तर के न्यायालयों की स्थापना की और श्रपनी 
भ्रावश्यकतानुसार ऋमद:ः उन्हें मजबूत करता रद्दा । स्वतंत्रता-प्राष्ति के बाद 
हमने भी उसी न्यायव्यवस्या को स्त्रीकार कर लिया | यहां यह स्वीकार किया 
जाना चाहिये कि हमारे देश का संविधान भी पाइचात्य देशों के संविधानों , 
को ध्यान में रखकर ही बनाया गया एवं इस व्यवस्था के अनुसार विधायिका, 
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रखते हुए 
सबका कार्यक्षेत्र एवं श्रधिकार क्षेत्र अलग-अलग निर्धारित किया गया। संविधान 
की मूल भावना यह रही कि सबको निष्पक्ष न्याय मिले । 

भारतीय संविधान में पंचायतीराज की व्यवस्था को लागू करने का भी 
प्रावधान है। भारत में लोकतांनिक समाज की जड़ें मजबूत करने के लिये 
पंचायतीराज को झ्रावव्यक माना गया । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन्‌ 
959 में देश में पंचायतीराज को प्रारम्भ किया गया शौर आज पूरा देश 
पंचायतीराज की परिचि में श्रा गया है। पंचायतीराज की व्यवस्था में न्‍्याय- 
पंचायतों का मुख्य स्थान है। न्यायपंचायतों की स्थापना के पीछे यह 
भावना थी कि जन साधारण को स्थानीय स्तर पर सहज-सरल न्याय प्राप्त हो 
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प्रोर सामान्य मामलों के लिये दूर के न्यायालयों में जाने की परेशानी एवं 
खर्च से बचा जा सके | इसके साथ-साथ विकेन्द्रित समाज रचना की दृष्टि 
से न्याय कार्य को विकेन्द्रित करने की विज्ञा में इसे एक कदम माना 
गया ।* न्यायपंचायतें किस सीमा तक इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सको हैं 
यह अलग प्रदन है शौर यहां इस प्रश्न पर विचार करना सभव भी नहीं । फिर 
भी यह एक तथ्य है कि न्यायपंचायतों के माध्यम से विकेन्द्रित प्राधार पर 
न्याय कार्य की व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है । 

यह व्यवस्था एक सीमा तक गांघीजी द्वारा प्रतिपादित पंचायतीराज की 
कल्पना का एक हल्का-सा रूप है। गांवीजी ने न्याय कार्य को ग्रामस्वराज्य 
का एक अंग माना था लेकिन उनकी कल्पना का ग्रामस्वराज्य श्रमी मूर्त्त रूप 
नहीं ले पाया है ।? श्राज की न्यायपंचायतें स्थानीय स्तर पर एक सीमा तक 
ही न्याय की सुविधा प्रदान करती हैं, जबकि शांघीजी ग्राम सम्बन्धी सभी 
विवाद ग्रामपंचायतों द्वारा सुलभाये जाने की श्राकांक्षा रखते थे । 

वत्तमान न्यायव्यवस्था में न्याय स्व सुलभ नहीं हो पाता है भौर दूर 
गांव में रहने वाला सामान्य नागरिक श्रपने को इस स्थिति में नहीं पाता कि 
गांव से दूर जा कर न्याय प्राप्त कर सके। सामाजिक-पाथिक दृष्टि से 
कमज़ोर एवं श्रद्षिक्षित व्यक्ति न्यायालय में श्रपने को श्रसहाय महसूस करता 
है। वह इस प्राथिक स्थिति में भी नहीं होता कि न्यायालय तक जा सक्के 
झ्रौर न्याय प्राप्त कर सके । पंचायतीराज की नन्‍्यायपंचायतें इस कमी को एक 
सीमा तक तो पूरी करती हैं लेकिन उनका कार्यक्षेत्र काफी सीमित है । 
सरकारी न्यायालय में जाने में गांव के सामान्य लोगों को अ्रनेक प्रकार की 
कठिनाहयां होती हैं, जैसे : 
(]) समय ज्यादा लगना, 
(2) श्रधिक खर्च, 
(3) कानूनी उलभनें, जिनके कारण वकील की मदद लेना धावश्यक होता 

) 

(4) जटिल पद्धति । 
. गांव के लोगों के लिये न्यायालय की दोड़ परेष्ानी में डालने वाली भी 

होती है। चहां के कानूनी दावपेंच, गवाही, पेशी, खर्चे का बोक, श्रादि के 
कारण जो परिस्थिति बनती है, उसमें उसके लिए न्याय पाना भपत्यन्त कठिन 
हो जाता है । न्यायव्यवस्था की इन परेशानियों से देहात में रहने वाले जन- 
साधारण को मुवित प्रदान करने के लिये ही गांधीजी ने पंचायतीराज की 
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कल्पना प्रस्तुत की थी ओर कहा था--“जब पंचायतीराज बनेगा, तब 
लोकमत सब कुछ करवा लेगा /” गांव का झासन चलाने के लिये हर 
साले गांव के पांच श्रादभियों की एक पंचायत चुनी जाएगी । इसके लिये 
नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के वालिग स्त्री-पुरुषों को 
अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें । इन पंचायतों को सब प्रकार की 
 झ्ावश्यक सत्ता और अभ्रधिकार रहेंगे ५ 

पंचायत की इस व्यवस्था के पीछे भारतीय पग्राम्य समाज की प्रकृति के 
अ्रनुरूप न्‍्यायप्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रहा है। गांव के लोगों को 
ग्राम स्तर पर ही शीघह्न, सस्ता एवं सरल न्याय मिले, यह गांधीजी का मूल 
उदय था । ह 

गांधीजी ने परम्परागत न्यायालय के स्थान पर जिस प्रकार के पंचायती 
न्याय की वात कही, उसकी मुख्य विज्ञेपताश्रों को हम इस रूप में गिना सकते 


/ हैं >> 


() इसका कार्यक्षेत्र ग्राम-स्तर पर होता है । 

(2) इसमें पंच गांव के लोग ही होते हैं जिन्हें गांव की एवं विवाद की पूरी 
जानकारी होती है | 

(3) च्याय-कार्य खेल रूप में होता है । 

(4) इसमें स्वशासन की भावना होती है । 

(5) इसमें दबाव का स्थान नहीं होता है । 


लोकअ्दालत-स्थापना की परिस्थिति 


गांधीजी ने ग्रामसेवक को निःस्वार्थ होकर ग्रामसेवा-कार्य करने की वात 
कही थी । इस प्रकार की निःस्वार्थ मेवा से ही ग्राम-स्वराज्य की स्थापना 
होगी और सच्चा स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा, यह उनकी दृढ़ धारणा थी | वे 
कहते थे कि ग्रामसेवक गांव के ऊपर बोक बनने के बजाय मेहनतें की कमाई 
खायेगा श्रौर स्वयं को श्रादर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा । उसका प्रभाव ग्राम- 
समाज पर पड़ेगा | गांव के लोग उसकी क्रियाओ्रों से प्रेरणा लेंगे । इस प्रकार 
सच्चा ग्रामसेवक गांव को आदर्श बनने के लिये प्रेरणा देगा ।* 

भारत में अनेक लोगों ने गांधीजी द्वारा बताये गये रास्ते पर ग्राम-पुन- 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था | इसी प्रकार का एक कार्यक्रम [949 में 
रंगपुर (बड़ौदा) में चालू हुआ । उस समय इस क्षेत्र का सामाजिक, श्राथिक 
एवं राजनीतिक जीवन अत्यन्त पिछड़ा हुआ था ।" झ्रादिवासी क्षेत्र होने के 
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कारण प्राथिक पिछड़ेपन के साथ-साथ सामाजिक अ्रसमानता की जड़े भी 
काफो गहरी थीं। जीवन के सभी क्षेत्रों में शोपण विद्यमान था। इस 
परिस्थिति से मुक्ति का प्रयास भी इस कार्यक्रम के सूत्रवार एवं प्रणेता श्री 
हरिवल्लभ परीख ने प्रारम्भ किया और शोपण-मुक्ति को भपने कार्य का 
प्रमुख ध्ंग बनाया । महाजन, जंगल के कमंचारी, पुलिस एवं बड़े किसानों 
द्वारा शोपण की परिस्थितियों ने इस क्षेत्र के प्रादिवासियों को सरकारी 
न्यायालय में जाने को मजबूर कर रखा था एवं आ्रादिवासी समाज के 
पारिवारिक एवं विवाह संवंधी विवाद भी अदालत में जाने लग गये थे । 
न्यायालय की दौड़ मे इनके जीवन को श्राथिक एवं सामाजिक दृष्टि से 
श्रत्यन्त विषम एवं कष्टमय बना दिया था श्रोर उस स्थित्ति से मुक्ति के 
लिये श्रावश्यक था कि सभी प्रकार के विवादों के स्थानीय स्तर पर निपटारे 
का कोई न कोई सस्ता भोर सरल रास्ता निकाला जाय श्रौर क्षेत्र के लोगों को 
गर आदिवासी शोपक वर्ग से मुक्ति दिलाई जाए। इस क्षेत्र में यह श्राम 
घारणा थी कि आ॥रावांगमन की सुविधा एवं बाहरी तड़क-भड़क से दूर इस 
क्षेत्र में बाहर का हर व्यक्ति केवल प्रपने स्वार्थ-साधन के लिये प्राता है; 
यथा, महाजन व्यापार के लिये, ठेकेदार जंगल उजाड़ने के लिये, सवर्ण 
किसान जमीन लेने के लिये, सरकारी कर्मचारी पैसा कमाने के लिये भ्रौर 
पुलिस विवादों को बढ़ाने के लिये। इस स्थिति को सुधारने में श्री परीख 
को काफी परिश्रम केरना पड़ा । 

प्रानन्‍द निकेतन झ्ाश्रम, रंगपुर एक सार्वजनिक सेवा-संस्था है जो इस क्षेत्र 
में सेवा-कार्य में संलग्न है। बड़ोदा से 20 कि०मी० दूर श्ौर झ्ावागमन 
की सुविधा की कमी के कारण यह क्षेत्र एक समय पत्यन्त पिछड़ा हुआ था । 
यहां की परिस्थिति को देखते हुए भ्राश्रम ने नीचे लिखे कार्यो को प्राथमिकता 
दी :-- 


() लोकभ्रदालत-इसके माध्यम से विवादों को सुलकाने, गलत मान्य- 
ताभ्रों को समाप्त करने एवं ग्रामस्वराज्य की दिल्ञा में भागे बढ़ने की 
. प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है । 
(2) कृषि-विकास -- इसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के साथ-साथ 
कृषि की नयी पद्धति का शिक्षण भी दिया जाता है । 


(3) सहकारी समितियां--इसके द्वारा कमजोर वर्ग की श्राथिक स्थिति 
सुधारने का प्रयास किया जाता है। 


(4) प्रौढ़ शिक्षा । 


6 ह लोक श्रदालत ह 


(5) जश्ोषणमुक्ति--वहुसंख्यक गरीब जनसमुदाय को महाजन, बड़े किसान 
एवं अधिकारियों के शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया 
जाता है । 


(6) समग्र शिक्षा--आनन्द निकेतन शआ्राश्मम में जीवन-शाला के नाम से एक 
प्रवृत्ति चलती है जिसमें इस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है 
जिसे प्राप्त कर व्यक्ति स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके । यहां 
मुख्यतः कृषि, कृषि-तकनीक, ग्रामीण मशीन श्रादि का प्रक्षिक्षण 
सामान्य शिक्षा के साथ-साथ दिया जाता है । 


उपरोवत कार्यक्रमों में लोकअदालत इन सबका केन्द्र-विन्दु रही है। यह 
एक प्रकार की धुरी है जिसके चारों और अन्य कार्यक्रम चलते हैं। लोक- 
प्रदालत के माध्यम से ही ग्रामों के पुनःनिर्माण का कार्यक्रम हुआ श्ौर साथ 
ही भनन्‍्य कार्यों का भी विकास हुप्रा ।” प्रारम्भ ((949) से ही लोकश्रदालत 
यहां का प्रमुख कार्यक्रम रहा है श्रौर पिछले 27 वर्षों में लोकभ्रदालत में 
अनेक प्रकार के हजारों विवाद निपटाये गये हैं।< 


लोकश्रदालत : उद्द इय एवं परिभाषा 


लोकश्रदालत सरकारी न्यायालय एवं न्याय पंचायत दोनों से भिन्न 
न्यायिक संगठन है | यह भिन्‍नता ही इसकी विशेषता है ॥" जैसा कि ऊपर 
कहा गया है, इसका विकास समसस्‍्याप्रों के समाधान की खोज के प्रयास के 
क्रम में स्वतः हुआ है। प्रारम्भ में इसकी व्यवस्था, कार्य-पद्धति श्रादि के 
कोई बने-बनाये नियम नहीं थे । आवश्यकता के अनुसार घीरे-बीरे व्यवस्था 
का विकास स्वतः होता गया । यही कारण है कि यहां के नियम प्रत्यन्त 
सरल हैं एवं कागजी कायवाही नाममात्र की है। लोकअदालत का 
स्वाभाविक विकास होने के कारण इसे वंधे-वंघाएं नियमों की परिभाषा में 
परिभाषित करना कठिन है। हमारी दृष्टि में लोकश्रदालत के निम्नलिखित 
उद्देश्य हैं : 


. गाँव के लोगों में स्वशासनत की भावना का विकास एवं उसका श्रम्यास। 


2. समाज के सभी वर्गों के लिये ऐसी च्याय-व्यवस्था का निर्माण करना 
जिससे उन्हें सस्ता तथा जल्दी न्याय मिल सके । 


अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये लोकश्रदालत ने जो स्वरूप विकसित किया 
है, उसके ग्राधार पर इसकी विशेषताओं की खोज करने का प्रयास किया 
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है। सामान्य तौर पर लोकअझदालत की नीचे लिखी विश्येपतायें मानी 
सकती हैं : 


इसकी सभी कायंवाही खुले रूप में होती है। इसीलिये इसे खुली 
प्रदालत (070॥ ९८०पा) भी कहा गया है, 


विकेन्द्रित स्वरूप-यह ग्राम स्तर तक फैला हुआ है। वेसे वर्त्तमान 
व्यवस्था में अधिकांश विवादों का निषटारा केन्द्रीय लोकअदालत में, जो 
रंगपुर प्राश्मम में स्थित है, किया जाता है, फिर भी ग्रामस्तर पर 
निपटाये जाने वाले विवादों की संख्या नगण्य नहीं है, 


स्याय-प्रक्रिया में लोकतांचत्रिकता--सबको अपनी रास व्यक्त करने का 
भ्रघधिकार, 


निर्णय को स्वेच्छा से स्वीकार करना, 
कानूनी (राज्य का) वन्धन का न होना, 
धारीरिक दण्ड का न होना, 

शीघ्र एवं सस्ता न्याय, 

न्याय-प्रक्रिया की सरलता, 


स्वशासन का प्रम्यास (विवाद निपटाने की प्रक्रिया में पंचों का समावेश 
एवं नेतृत्व के विकास का प्रयास), 


तथ्यों के श्राधार पर न्याय देने का प्रयास, 


नये मूल्यों की स्थापना का प्रयास जिसमें सामुदायिकता, नैतिकता, 
मानवीयता प्रादि मुख्य हैं । 


उपरोक्त बातें कमोबेण लोकप्रदालत में पायी जाती हैं। लोकभदालत में 
वकील जैसे मध्यस्थ एजेन्ट की आ्रावध्यकता नहीं होती | वादी-प्रतिवादी 
उपस्थित समुदाय के सामने निर्भीक होकर श्रपनी-प्रपनी बात कहते हैं भ्रोर 
भ्रध्यक्ष एवं भ्रन्य पंचों के सवालों का जवाब देते हैं। इन्ही विशेषताओं के 
कारण गांव के लोग इसे पसन्द करते हैं। इस समय लोकश्नदालत दो रूपों 
में चलती है : 


(क) एक निश्चित स्थान पर (आनन्द निकेतन प्ाश्रम में खुले चबूतरे पर) 


लोक भदालत की वैठकें होती हैं, 


$ लोक अ्रदालत्त 


(ख) ग्राम स्तर की लोक श्रदांलत का विस्तार हो, इस दृष्टि से ग्राम- 
स्तर पर उसकी बेठकें होती हैं जिसमें गांव के वालिग लोग उपस्थित 
रहते हैं । 

प्रस्तुत श्रध्ययन की उपयोगिता 


प्रस्तुत अध्ययन में लोकअश्रदालत के संगठन एवं कार्य-पद्धति का सर्वेक्षण 
प्रस्तुत किया गया है। लोकग्रदालत ने परम्परागत न्याय-पद्धति को नये 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। झ्रामतौर पर न्याय की जो 
व्यवस्था है, उससे भिन्‍न यहां की लोकअ्रदालत न्याय के क्षेत्र में नयी दिशा 
प्रस्तुत करती है । इसके विविध पक्षों पर गहराई से विचार करने की 
प्रावदयकता है। लोकभ्रदालत का यह अध्ययन न्यायब्यवस्था की विविध 
समस्याश्रों का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है । इस श्रध्ययन की 
उपयोगिता को स्वीकार करते हुए कुछ बातें इस रूप में कद्दी जा सकती 


हैः 


(क) ग्रामीण भारत की जिस प्रकार की सामाजिक एवं झ्राथिक परिस्थिति 
है, उसमें इस प्रकार के प्रयास का अपना महत्त्व है। मुख्य वात यह 
है कि न्याय श्षीघ्र उपलब्ध किया जाय एवं च्याय-प्राप्ति 
में खच कम हो । प्रायः यह देखा जाता है कि न्याय-प्राप्ति में वर्षो 
लग जाते हैं और विलम्व के कारण न्याय का महत्त्व एवं उपादेयता 
निर्थंक हो जाती है। लोकअदालत तात्कालिक एवं सस्ते न्याय का 
मार्ग बताती है। यदि इसकी व्यवस्था एवं कार्य-पद्धति के बारे में 
विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिले, तो इसे न्याय क्षेत्र में स्वीकार 
किया जा सकता है। इसका सबसे अभ्रधिक लाभ समाज के उस 
कमजोर वर्ग को होगा- जो श्राथिक परेशानियों एवं शभअज्ञान के कारण 
न्याय प्राप्त करने में श्रपने आपको सदैव विफल एवं अ्रसहाय महसूस 
करता है । 


न्याय-कार्य में देरी आज की न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है 

श्र व्यांयविद्‌ इस खोज में हैं कि शीघ्र न्याय के लिए कौन-सा तरीका 
अपनाया जाये । यह अध्ययन इस खोज में मददगार हो सकता है | 

(ख) न्याय सत्य पर आधारित होता है। सत्य की खोज के उद्देद्य से 

मौजूदा न्याय-व्यवस्था में श्रमेक कानून-कायदे बने हुए हैं । लेकिन यह 

पद्धति इतनी पेचीदा हो गई है कि इस काम सें वकीलों की मदद 


प्रध्यपन की पृष्ठभूमि 9 


अ्रनिवार्यत: भ्रावश्यक हो गयी है | तथ्यों को प्रस्तुत करने एवं सत्य 
की खोज के प्रयास में वकीलों का बन्धा जिस रूप में फैला है, वह 
सामान्‍्यजन की पकड़ के बाहर है। व्यवहार में विवाद के 
प्रस्तुतीकरण झौर उस विवाद के सम्बन्ध में प्रतिवादी 
का पक्ष प्रस्तुत करने में वकील ही प्रमुख होता है। न्याय 
व्यवस्था पेचीदा होने के साथ-साथ उसमें बनन्‍्बाव (60560 
5980०॥) भी है, खुलापन नहीं है । इसके विपरीत लोकअदालत 
पूर्णत: खुली हुई है, “खुलापन” (0|0०77885) इसकी विशेषता है । 
इसकी खुली न्‍्यायपद्धति (00श॥ [प४06) का विश्लेषण न्याय- 
पद्धति के सम्यक्‌ विकास में योग दे सकता है श्रौर उससे सामान्य 
जन को भी स्याय कार्य में भागीदार बनने का अ्रवसर उपलब्ध हो 
सकता है। इसके साथ-साथ वकील जंसे मध्यस्थ की श्रावश्यकता भी 
कम हो सकती है । 

(ग) न्याय के विकेन्द्रीकरण के प्रयास में यह अ्रध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा । 
ग्राम या ग्रामसमूह स्तर पर 'स्व-त्याथ' (8८ ]05806) की 
व्यवस्था की सफलता में यह भ्रध्ययन महत्त्व रखता है। न्याय 
पंचायत के सरकारी प्रयास को गति प्रदान करने में भी लोकअ्दालत 
के श्रनुभव का उपयोग किया जा सकता है। 

(घ) श्रधिकांश गांवों में श्राज भी पुरानी, रूढ़ियों एवं श्रन्धविदवासों का 
बोलवाला है भ्रोर परम्परागत जाति पंचायतें इनका पोषण करती हैं।* 
श्रावदयकता इस बात की है कि न्याय-प्रक्रिया में वाघक ऐसी रूढ़ियों 
एवं भ्रन्घविद्वासों से ग्राम्य समाज को मुक्त कराया जाये । लोक- 
प्रदालत अपने कार्य के माध्यम से लोकशिक्षण का कार्य भी करतो 
है, नन्‍्यायकार्य के साथ लोकशिक्षण एवं समाज-परिवर्तन की 
प्रक्रियाश्रों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, भ्रध्ययन का यह पक्ष 
प्रगतिशील ग्रामीण व्यवस्था के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 

(ड) प्रस्तुत प्रध्ययन का एक महत्व यह भी है कि लोकअदालत ने न्याय 
एवं दंड के सिद्धांत एवं व्यवहार पक्ष को नई दिशा दी है । घारीरिक 
दंड देकर भ्पराघी को धुष्ट एवं श्रभ्यस्त पझ्पराघी बनाने के स्थान 
पर उसके श्रस्तमंन में प्रायश्चित की भावना जागृत करके उसकी 
श्रपराघ-वृत्ति का शमन करना इस न्यायप्रक्षिया का एक प्रमुख अंग 
है । साथ ही लोकग्रदालत की न्यायप्रक्तिया का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रंग 
यह भी है कि विवादग्रस्त पक्षों के श्रापप्ती तनाव को हमेशा के लिए 


0 लोक अदालत 


समाप्त किये जाने पर विश्येष ज़ोर देता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी 
कायम रहने वाला वेमनस्य समाप्त हो और प्राज के विवादी या 
दुश्मन भाने वाले कल के मित्र एवं श्रच्छे पड़ोसी बन जायें । _ 


अध्ययन का विषय 
प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है : 


]. भोगोलिक परिस्थिति श्रौर लोकग्रदालत पर उसका प्रभाव, : 


2. सामाजिक संरचना और लोकअदालत के विकास एवं संगठन में उसका 
योग, 


» लोकअदालत का संगठन श्रौर न्याय पद्धति, 

. निर्णय की क्रियान्विति, 

निर्णय की प्रतिक्रिया, 

. लोकभदालत द्वारा किये गये निर्णयों का श्रध्ययन, 


« कानूनी न्यायव्यवस्था के साथ लोकअदालत का सम्बन्ध शोर लोकझदालत 
पर उसका : प्रभाव । 
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इसके ग्रतिरिक्त इस भ्रध्ययन में लोकअदालत सम्बन्धी श्रन्य पहलुओं पर 
भी विचार किया गया है। श्रध्ययन् में शामिल प्रइन इस प्रकार हैं: 


. लोकअदालत में झौर सरकारी न्यायालयों में जाने वाले विवादों के 
प्रकार में क्या भिन्‍नता है ? 

2. तुलनात्मक दृष्टि से लोकअदालत और सरकारी न्यायालयों की निर्णय- 
प्रक्रिया में किस प्रकार की भिन्‍नता है ? 

3, ऐसे कौन से तत्व हैं जो लोकअभ्रदालत के सफल संचालन में प्रभावी हैं 
झौर इन तत्वों की तुलना सरकारी न्यायालय, न्योयपंचायत और ग्राम- 
सभा के कार्य में प्रभावी तत्वों से किस सीमा तक की जा सकती है ? 

4. इस क्षेत्र के लोगों का लोकअदालत के साथ किस प्रकार का व्यवहार है 
ग्रौर वे लोकभ्रदालत की सफलता में किस सीमा तक मददगार हैं ? 

5. लोकभ्रदालत एवं सरकारी न्यायालयों के सम्बन्ध किस रूप में विद्यमान 


हैं? 
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6. लोकभदाल त में विवाह श्रौर जमीन सम्बन्धी विवादों के अधिक संख्या 
में आने का क्‍या कारण है ? क्‍या यह स्थिति समाज में स्त्रियों के स्थान 
या भूमि व्यवस्था में कमजोरी के कारण है ? 


श्रष्यपल में नीचे लिखी प्राकल्पनाओं को जांचने का भी प्रयास किया 
गया है : 


. इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक वातावरण, 
ग्राथिक विपमता एवं प्रचलित पेचीदा तथा मंहगी न्यायव्यवस्था लोक- 
अदालत की स्थापना का कारण हैं । 

2. लोकअदालत की सफलता का कारण निःस्वार्थ श्रौर सतत कार्यशील 
नेतृत्व एवं क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां रही हैं । 


3. इस क्षेत्र में भूमि एवं विवाह सम्बन्धी विवाद पारस्परिक तनाव के मुख्य 
कारण रहे हैं । मे 

4. सहज, सरल एवं सीधी कानूनी प्रक्रिया विवाइग्रस्त पक्षों को अधिक 
प्रभावी ढंग से संतोष प्रदान करती हैं । 


5. समभोता भावना लोकभ्रदालत में प्रस्तुत विवादों के निपटारे का मुख्य 
झंग रही है । - 
6. लोकभ्रदालत विवादग्रस्त पक्षों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों 
को दृष्टिगत रखते हुए समाधान करती हैं । 
क्षेत्र एवं पद्धति 
प्रानन्द निकेतन भ्राश्वम का सघन कार्य क्षेत्र करीव 00 गांवों का माना 
जाता है । इस श्रध्ययन में 0 गांवों (कुल का दस प्रतिशत) को शामिल 
किया गया है। इन गांवों के भ्रतिरिकत पाँच ऐसे गांवों से भी तथ्यों का 
संग्रह किया गया है जहां के लोग भपने विवादों को सरकारी न्यायालयों में 
ले गये हैं। इस प्रकार के पाँच गांवों को इस लिये चुना गया है कि लोक- 
प्रदालत एवं सरकारी न्यायालयों में जाने वाले मामलों के बोच तुलना की 
जाय । लोकभदालत से प्रभावित दस गांवों से व्यापक रूप में तथ्यों का 
संग्रह किया गया है जब कि भ्नन्य पाँच गांवों से केवल सरकारी न्यायालयों 
में जाने वाले विवादों की जानकारी ही एकन्र की गयी है। 
इन [0 गांवों में 5 प्रतिशत मतदाताप्मों से साक्षात्कार किया गया है । 
इस साक्षात्कार में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके विवाद लोकप्नदालत में 
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गये हैं । साक्षात्कारियों में से 80 साक्षात्कार ऐसे हैं जिनके विवाद लोकगदालत 
में गये हैं। शेप साक्षात्कारियों में निम्न प्रकार के लोग शामिल हैं---( ) गांव 
के मुखिया (2) लोक अदालत में जूरी के रूप में भाग लेने वाले (3) गवाह 
के रूप में या पक्ष-विपक्ष में भाग लेने वाले और (4) सामान्य जन । 

इसके श्रतिरिक्‍त क्षेत्र के श्रन्य लोगों से भी साक्षात्कार किया गया है 
जिनमें मुख्य हैं गैर श्रादिवासी नागरिक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी एवं 
बकील । 


गांव का चुनाव एवं उत्तरदाताशों की सामाजिक-श्रारथिक परिस्थिति 


जिन दस गांवों में सर्वेक्षण कार्य किया गया हैं श्नौर जिन लोगों से साक्षा- 
त्कार किया गया है, उनके बारे में सामान्य जानकारी इस प्रकार है : 


तालिका संख्या-] 
सर्वेक्षित ग्राम की प्रकृति 








ऋरमांक गांव का नाम मतदाता संख्या मतदाता संख्या का गांव की 
]5 प्र.श, जिनका प्रक्रृति 
साक्षात्कार 
किया गया है । 
. रंगपुर 287 43 * आदिवासी 
2. मोटावांटा 38] 57 ह कप 
3. खेरका 436 65 ] रा 
4.  जाम्बा 27] 40 95 
5. गजलांवाद 82 [2 ग] हे 
6. कपराईली (रतनपुर) . 59 23 मिश्रित 
7. गोयावांद 396 59 श 
8, मंकोड़ी शी ड 637 95 आदिवासी 
9. मेखड़िया 205: व0 # का उड 
0. बिजली 37 20 5 





उपरोक्त गांवों के अतिरिक्त क्षेत्र के जिन पाँच गांवों से सरकारी न्यायालय 
में जाने वाले विवादों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की गयी है, उनके 
नाम हैं-- ([) खाटियाबांद (2) राई. (3) मूंडामोर (4) चिपाण भ्रौर 
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(5) नलवांट । इनकी स्राश्वम से दूरी क्रमण: 3, 2, 4, 2, 5 कि० भी० 
है। क्षेत्र में किये गये साक्षात्कार को नीचे लिखे वर्गों में विभाजित 
किया गया है-- 


. सामान्य साक्षात्कार (क) उपरोक्त दस गांवों के [5 प्रतिशत मत- 
दाताओं से साक्षात्कार किया गया जिसकी कुल संख्या 435 है ॥0 


(ख) उक्त संस्या में से 80 साक्षात्कार ऐसे हैं जो वादी या प्रतिवादी 
के रूप में लोकभ्रदालत में गये हैं । 


(ग) साक्षात्कारियों में से 9 से सम्बन्वित विवाद ऐसे हूँ जो लोक- 
प्रदालत के निर्णय के पहले सरकारी न्यायालय में भी जा चुके 
थे। 


2. अध्ययन क्षेत्र के कुछ विशेष लोगों से भी साक्षात्कार किया गया है जिमे 
विशेष साक्षात्कार कहा गया है। क्षेत्रीय बाजार (कंवाट), क्या 
(छोटा उदयपुर) एवं जिला मुख्यालय (बड़ौदा) के महाजन, शिक्षक, 
वकील तथा श्रन्य बुद्धिजीवियों को इस साक्षात्कार में शामिल किया गया 
है। रेंडम सेंपल के अनुसार इस साक्षात्कार में कुल 3| व्यक्तियों को 
शामिल किया गया है । 


3, सरकारी न्यायालय में जाने वालों से साक्षात्कार --सामान्य साक्षात्कार 
के प्रतिरिक्त इसी क्षेत्र के पाँच श्रन्य गांवों (ऊपर लिखे) के ऐसे त्िवादों 
से सम्बद्ध लोगों से भी साक्षात्कार किया गया जो सीधे सरकारी 
स्यथायालय में गये थे | इनकी संख्या 23 है। सीधे सरकारी स्थायालय 
में जाने वालों से साक्षात्कार से भी कुछ तुलनात्मक तथ्य प्राप्त हुए 


हैं । 


सामान्य (न०|) श्रौर विशेष (नं० 2) साक्षात्कारियों की सामाजिक 
स्थिति इस प्रकार की पायी गयी : 
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तालिका संख्या--2 

उत्तरदाताओं का जातिवार विभाजन 
सामान्य साक्षात्कार विशेष साक्षात्कार 
ऋ० नाम जाति संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत्त 
]. राठवा 378 86---89 00 00 
2. भील 39 8--97 ] 3--23 
3. नायका ]] 2---53 00 00--00 
4. हरिजन 0---69 00 00--00 
5. सवर्ण हिन्दू 4 0--92 27 87--09 
6, मुसलमान 00 00--00 ] 3-23 
7. जाति न बताने वाले 00 00--00 2 6--45 
योग 435 00--00 3]] 00--00 


उम्र की दृष्टि से उपरोक्त उत्तरदाताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है : 


तालिका संख्या--3 


उत्तरदाताओं का उम्र के श्रनुसार वर्गोकरण 





क्र०.. उम्र समूह सामान्य साक्षात्कार विशेष साक्षात्कार 
(वर्ष में) संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 

. 20 से 35 52 34.94 4 82--90 
2. 36 से 50 69 38.85 3 9--68 
3, 54 से 65 87 20.00 0 00-00 
4... 656 से 80 9 2.07 0 00--00 
5. 80 से झधिक 8 4.44 0 00--00 
6. उम्र न बताने वाले 00 00.00 24 प47--42 
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उत्तरदाताप्रों के धन्धे क्ली स्थिति निम्न प्रकार है। इससे इनकी पभाधथिक 
स्थिति का पता लगता है : 
तालिका संख्या-4 
उत्तरदाताप्रों का धन्धा 


भ्र० घन्धा सामान्य साक्षात्त्ार विशेष साक्षात्कार 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 

. कृषि 389 89-42 [ 3-22 
2. मजदूरी 3] 7--3 0 0--00 
3, शौकरी ]4 3--22 6 5]--62 
रथ. व्यवसाय 00 0--00 0 32--26 
5. श्र्न्य [ 0--23 2 6--45 
6. उत्तर नहीं देने वाले 00 0--00 2 6--45 
योग 435 00--00 3] 00--00 


ऊपर की तालिकाश्रों के प्रनुसार सामान्य उत्तरदाताझ्ोों एवं विशेष उत्तर- 
दाताओं के बारे में कह सकते हैं कि सामान्य उत्तरदाताप्नों में श्रादिवासी 
मुख्य हैं भश्लौर उनका मुख्य घन्धा कृषि है। विशेष उत्तरदाताश्रों में सवर्णं 
हिन्दुप्नों की संख्या श्रधिक है और उनका मुख्य धन्धा नोकरी एवं व्यवसाय है । 

जिन 80 वादियों एवं प्रतिवादियों से उनके विवादों के बारे में जानकारी 
प्राप्त की गयी है, उनकी ग्राथिक स्थिति इस प्रकार है : 

तालिका संख्या-5 
विवाद से सम्बद्ध उत्तरदाताओं की ग्राथिक स्थिति 
संख्या 80 


वादी वापिक पारिवारिक भाय स्तर (रुपये में) 
क्र० धन्धा प्रतिवादी [00-500 50-7000 00-500 50]-योग 


2000 
], छेती वादी 22 5 00 2 39 
प्रतिवादी 20 ॥8 ] 2 34 
2. मजदूरी वादी 5 00 00 0 5 
प्रतिवादी ] 00 00 0 ] 
3. प्रन्य॒ थादी 00 00 00 0 00 
प्रतिवादी ु 00 00 0 
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. अध्ययत्त में द्वितीयक सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया गया है। लोक- 
अदालत कार्यालय में प्राप्त फाइलों एवं भ्रन्य प्रकार के विवरणों का अ्रध्ययन 
करके विवादों के बारे में तो व्यापक जानकारी प्राप्त की ही गयी है, साथ ही 
परम्परागत आदिवासी समाज में प्रचलित न्यायव्यवस्था सम्बन्धी साहित्य का 
भी उपयोग किया गया है श्रौर इस अध्ययन से सम्बन्धित विषयों के बारे में 
प्रकाशित भ्रन्य सामग्री को भी देखा गया है । ह 

लोकग्रदालत की कार्यपद्धति के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने 
के उद्द क्य से लोकभ्रदालत की बैठकों का प्रत्यक्ष ग्रवलोकन किया गया है । 
अध्ययनदल लोकअभ्रदालत की छ: बैठकों में उपस्थित रहा है । 


अध्ययन की सीमाए' एवं समस्‍यायें 


प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। लोकअदालत जिस क्षेत्र में चल रही 
है, वह आदिवासी क्षेत्र है। सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों से इस बात की पुष्टि 
होती है कि लोकभप्रदालत में श्राये विवादों में लगभग सभी आ्रादिवासियों के 
विवाद हैं । गर-आदिवासी समाज के विवादों की संख्या बहुत कम है । इस 
प्रकार लोकअदालत का प्रभाव क्षेत्र श्रादिवासी समाज तक ही सीमित' मान सकते 
हहैं। प्रभाव क्षेत्र की यह सीमा प्रस्तुत अ्रध्ययत की सीमा को भी दर्शाती 
है । श्रादिवासी समाज में जातिगत न्याय की जो परम्परा रही है, उप्तके 
कारण लोकग्रदालत को ब्नुकूल वातावरण मिला है । इसमें जातिगत न्याय की 
परम्परा एवं स्वयं के अनुभवों के आधार पर विकसित न्याय-पद्धति दोनों का 
समन्वय पाया जाता है। श्रत: लोकग्रदालत के श्रध्ययन में परम्परागत न्याय- 
व्यवस्था के संदर्भ में लोकअदालत द्वारा प्रयुक्त न्‍्यायप्रणाली अन्य क्षेत्रों में लागू 
करने की दृष्टि से सीमारेखा की समस्या भी श्राती है | दोनों के पारस्परिक 
समस्वयात्मक स्वरूप को देखते हुए इसे अन्य क्षेत्रों में लागू करने की दृष्टि से 
प्रयोग की कमी खटकती है। यह हमारे श्रष्ययन की भी एक सीमा हो जाती 
है कि हम लोकअदालत के विस्तार के बारे में इस दृष्टि से प्रमाणिक्र तथ्य 
प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं । लोकअदालत राज्य हारा बने कानून की सीमा 
में नहीं भ्राती है । इसके निर्णय प्रचलित कानून के अन्तर्गत नहीं दिये जाते । 
श्रत: कानूनसम्मत न्याय एवं उसके निर्णय के साथ इसकी तुलना की समस्या 
भी आती है। लोकभ्रदालत द्वारा दिये गये निर्णय दोनों पक्षों और ग्रामीण 
जनसमुदाय द्वारा तो मान्य होते हैं, परन्तु राज्य के कानून के साथ उनका 
सम्बन्ध न होने के कारण सरकारी न्यायालयों में लोकश्नदालत के निर्णयों 
का महत्त्व नहीं होता । 


श्रध्ययन की पृष्ठभूमि [7 


लोकभ्रदालत जिस क्षेत्र में चलती है, वह सामाजिक-प्राथथिक दृष्टि से प्रत्यन्त 
पिछड़ा हुआ है । यहां शिक्षा का प्रसार नाममात्र का है। इस प्रकार की 
समाजव्यवस्था में साक्षात्कार श्रत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। सभी 
प्रथनों को सममाने एवं उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई तो होती ही है इसके 
साथ-साथ सही उत्तर प्राप्त करना भी एक समस्या है । 

लोकअ्रदालत में श्राये कई वर्ष पुराने विवादों की जानकारी प्राप्त करने 
में भी कठिनाई हुई। लोकअ्रदालत के कार्यालय में लिखित रूप में विवादों 
के बारे में भ्रत्यन्त सीमित जानकारी प्राप्त हो सकी है। प्रारम्भ में तो 
विवादों का विवरण रखा ही नहीं जाता था । बाद में 960 से विवादों का 
न्यूनाधिक विवरण रखा जाने लगा है। फिर भो जो विवरण प्राप्त हुए हैं, 
उन्हें पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसकी पूति हमने एक सीमा तक 
साक्षात्कार से करने का प्रयास किया है | 


संदर्भ 
देखें, भ्रध्याय तीन । 
देखें, श्री नागेश्वर प्रसाद, “डी सेन्ट्रालाइजेशन इन यूगोस्लाविया एण्ड इन्डिया' । 
देखें, गांधीजी, “हरिजन सेवक,” [-0-947' । 
गांधीजी, “हरिजन सेवक,” 28-7-]946 । 
देखें, गांधीजी, “हमारे गांवों का पुननिमाण,' नवजोवन प्रकाशन मंदिर, प्रहमदाबाद । 
देखें, प्रध्याय दो एवं तीन । 
देखें, 'स्वप्न हुए साकार, सोसाइटी फार डेवलपिंग ग्रामदान, नए दिल्‍ली । 
तुलना फे लिये देखें, प्रध्याय दस । 


पक को फ़फी9 0! 


देखें, भध्याय तीन । 


किनजनन्मी। 
प्स 


]5 प्रतिशत के भनृसार यह संग्पा 444 होती है। कठिपय कारणों से 9 फार्मो 
को भ्रस्वीकार फरना पड़ा है । 
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भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति 


भोगोलिक पर्यावरण 


बड़ौदा गुजरात का ऐसा जिला है जिसमें विविध जाति एवं धर्म के लोग 
रहते हैं। यहां की भौगोलिक, सामाजिक एवं श्राथिक परिस्थिति में भी 
विविधता है। एक ग्रोर बड़ौदा शहर है जिसके आस-पास औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
का वाहुलय है तो दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां विकास की किरणें अ्रभी तक 
विल्कुल नहीं पहुंच सकी हैं। भौगोलिक एवं भूमि संरचना की दृष्टि से 
देखें तोी एक ओर समतल और उपजाऊ जमीन है तो दूसरी झोर घनघोर 
जंगल एवं ऐसी पथरीली जमीन हैं जहां कठिन परिश्रम के बाद भी नाम मात्र 
का ही उत्पादन हो पाता है । सामाजिक संरचना की दृष्टि से देखें तो यहां 
हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य घर्मावलम्बियों के साथ-साथ भ्रादिवासियों की 
संख्या भी पर्याप्त है। छोटा उदयपुर एवं नसवाड़ी आदि ऐसे क्षेत्र भी हैं 
जहां पचास प्रतिशत से अधिक संख्या शभ्रादिवासियों की ही है। जिले की 
पूर्वी सीमा मध्यप्रदेश से जुड़ी हुई है । उत्तरी सीमा पंचमहाल जिले से लगी 
हुई है। उत्तर-पश्चिम में खेड़ा जिला है। जिले की दक्षिणी सीमा भड़ौंच 
जिले से मिलती है। माही नदी बड़ोदा जिले को खेड़ा से अलग करती है, 
तो नर्मदा भड्ौौंच से । श्रोद्यागिक दृष्टि से यह ग्रुजरात राज्य में सबसे विक- 
सित जिलों में से है। भोगोलिक एवं भूमि संरचना की दृष्टि से इस जिले 
को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--(]) समतल मेदानी क्षेत्र, 
जहां शहरीकरण एवं श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों का पुरा विकास हुआ है। यह 
केत्र बड़ौदा शहर के आस-पास और खेड़ा से मिलने वाली सीमा पर है । 
(2) ऐसा क्षेत्र जहां आदिवासियों का वाहुल्य हैं और जहां कुछ दश्षक पूर्व 
चनघोर जंगल था। यह क्षीत्र मध्यप्रदेश, पंचमहाल एवं भड़ौंच जिले की 
सीमा से मिलता है ! 
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बड़ोदा जिले की मिट्टी की मुख्य दो किसमें हैँ । कुछ क्षेत्रों में वलुई, दोमट 
मिट्टी है ती कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी । पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र में 
काली मिट्टी का वाहुल्य है। छोटा उदयपुर एवं नसवाड़ी में काली एवं 
बलुई-दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी है । इस क्षेत्र में प्रायः सभी किस्म की 
फसलें उगायी जाती हैं। काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास प्रमुख व्यापारिक 
फसल (०४७॥ ००.0) है। यहां वर्षा श्रच्छी होती है। परन्तु भव 
धीरे-धीरे जंगल कटने के कारण वर्षा की कमी महसूस की जाने 
लगी है। जिले की कुल जनसंख्या का 23.89 प्रतिशत भाग पादिवासियों 
का है। श्रादिवासियों का घनत्व जिले के छोटा उदयपुर एवं नसवाड़ी क्षेत्र 
में श्रधिक है ।' 

बड़ौदा जिले के विभिन्‍न ताल्‍लुकों में श्रादिवासी आावादी की संख्या एवं 
कुल प्राबादी का प्रतिशत इस प्रकार है : 


सारणी संख्या--6 
बड़ीदा जिले के विभिन्‍न ताललुकों में श्रादिवासीः 


क्र० ताल्लुका आदिवासी भ्रावादी कुल भावादी में 
संध्या प्रतिशत 
]. छोटा उदयपुर 83,247 57.35 
2. जंवुर्गांव 46,543 4[.07 
3. नसवाड़ी 38,992 68.46 
' 4, संखेड़ा 36,642 34.7] 
5. डभोई 26,975 47.34 


ऊपर की सारणी में केवल पाँच ताल्लुकों में निवास करने वाले झादि- 
वासियों की संख्या ही दी गई है क्योंकि उपरोक्त ताल्‍लुकों में हो श्रादिवासियों 
की संख्या श्रधिक है। वंसे जिले के श्रन्य क्षेत्रों में मी कमोम्रेश आदिवासी 
श्रावादी है। एक समय था जबकि यह क्षेत्र आवागमन एवं प्रन्य सुविधाग्रों 
की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन जंगल कटने एवं श्रन्य सुविधाओं 
के बढ़ने के साथ-साथ यहां के लोगों का जीवन भी बदला है। भ्रादिवासी- 
प्रधान इस क्षेत्र में श्रादिवासियों की कुल [8 जातियां हैं। वड़ीदा जिले की 
इन श्रादिवासी जातियों की ग्रामीण एवं शहरी आावादी की जानकारी 
सारणों 7 में मिलेगी--- 


सारणी संख्या---7 


लोक श्रदालत 


बड़ौदा जिले की आदिवासी जातियां एवं उनकी श्राबादीः 
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खऋ़० जाति 

. भील 

2. बर्‌डा 

3. बावचा 

4. चौधरी 

5. घानका 

6. घोडिया 

पर. दुबला 

8. गामीत 

9. गोंड 

0. कांकण 

]. ढोर कोली 

2. नायका 

43. पारधी 

4. पटे लिया 

5. पोमला 

6. राठवा 

7. विटोलिया 

8. झन्य 
कुल योग 


ग्रामीण श्रावादी 
,3,890 


4 

26 

3 
59,657 
49 
20,44 
3 

64 
40,466 
25 

8 
,06,289 
40 
5,565 


3,6,264 


शहरी शझावादी 


4,946 


857 
28 
4,60] 
89 
77 
46 
2 
35 
8] 
245 
] 

86 
39 
]3 
र 


4,728 


कुल 
4,48,836 


4 

883 

34 
64,258 
68 . 
20,86] 
47 

[2 

38 

]45 
40,7 
[ 

4| 

47 
4,06,302 
42 
3,565 


३,27,992 


उपरोक्त सारणी के प्रनुसार कुछ आदिवासी जातियों -की झावादी नाम- 
मात्र की है। संख्या की दृष्टि से भील, घानका, दुबला, नायका, राठवा 
शभ्रादिवासियों की संख्या श्रधिक है। 
आदिवासी परिभाषा एवं प्रजाति 


देश की कुल श्रावादी का करीब 7 प्रतिशत भाग श्रादिवासियों का है । 
सामान्य वोल-चाल की भाषा में सुदूर जंगल में रहने वाली जातियों को 
आदिवासी कहा जाता है। लेकिन यह भ्रावश्यक नहीं कि जंगलों में रहने 
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वाली सभी जातियों को श्रादिवासी कहें । शाब्दिक दृष्टि देखें तो प्रादिकाल 
से रहने वाली जातियों को श्रादिवासी कह सकते हैं। श्रादिवासी किसे कहा 
जाय या भादिवासियों की क्या परिमाया की जाय, इस पर विद्वानों में मतेक्‍्य 
नहीं है । श्री एल. एम. श्रीकान्त के अनुसार आदिवासी समाज को समय- . 
समय पर विविध नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। जैसे--भरण्यक, 
चनवासी, वन्य जाति, रानीपरज, झ्रादिवासी श्रादि | इन्हें किसी सर्वमान्य 
परिभाषा में बांवना कठिन है । फिर भी श्री हन्टर की परिभाषा के प्रनुसार 
प्रादिवासी वर्ग एक सुसंगठित सामाजिक संरचना में समुदाय के रूप में ऐसा 
समुदाय है जो एक खास प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण में रहता है ।! समाज 
दास्त्री श्री गिलितन ने पग्रपती रचना 'कल्चरल एमन्प्रोपोलाजी' में जन- 
जाति की परिभाषा इस रूप में की है---/स्थानीय जनजातीय समूहों का ऐसा 
समवाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्‍य क्षेत्र में निवास करता है, एक 
सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है ।” इस 
प्रकार विभिन्‍न विद्वानों ने भलग-प्रलग परिभाषायें दी हैं । परिभापाप्रों की 
विविधता को देखते हुए भादिवासी समुदाय के प्रमुख लक्षणों से इनकी 
विशेषता को भ्रांकना भधिक उपयोगी होगा । प्रो. ए.आर, देसाई ने कुछ 
ऐसे लक्षण गिनाये हैं जो प्रायः सभी झादिवासियों में पाये जाते रहे हैं । ये 
सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं ।” 


(]) वे सम्य जगत से दूर पर्वेतों तथा जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास 


करते हैं। 
(2) वे निग्रिटोज, श्रास्ट्रोलाइड भ्रथवा मंगोलाइड में एक प्रजातोय समूह से 
सम्बन्धित हैं । 


(3) वे जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं । 

(4) वे श्रादिम धर्म को मानते हैं जो कि सर्वजीववाद के सिद्धान्त का 
प्रतिपादद करता है झोर जिसमें भूतों तथा प्रात्माप्तों की पूजा का 
महत्त्वपुर्ण स्थान है । 

(5) वे जनजातीय व्यवस्था को प्रपनाते हैं, जेसे उपयोगी प्राकृतिक 
वस्तुभों का संग्रह, शिकार, वन में उत्पन्न वस्तुझों का संग्रह करना 
प्रादि। 

(6) वे पअ्रधिकांशतया मांसाहारी हैं । 

(7) उनकी खानाबदोशी आदतें हैं तथा मदिरा एवं नृत्य के प्रति उनकी 
विशेष रुचि है । 
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(8) श्रादिवासी महिलायें विवाह, तलाक श्रादि मामलों में भ्रधिक सुदृढ़ 
स्थिति में है । 


प्रो. देसाई के अनुसार जनजातीय जनसंख्या के केवल /5 भाग में ही 
अब उपरोक्त लक्षण पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्रव आदिवासी समाज 
घीरे-धीरे श्रपनी मूल संस्कृति को छोड़ता या कम करता जा रहा है श्रोर 
दूसरी संस्कृति के रीति-रिवाज, परम्पराप्नरों एवं जीवन पद्धति को स्वीकार 
करता जा रहा दै | 

भारत के मब्य भाग के आ॥्रादिवासियों में श्रास्ट्रोलाइड जाति तत्व हैं । 
काफी गाढ़े रंग की शरीर की चमड़ी, छोटा कद, लम्बा सिर और काफी चिपटी 
नाक--ये उनके विशिष्ट लक्षण हैं । उनके चेहरे और दारीर पर बहुत बाल नहीं 
होते हैं । गुजरात के भ्रादिवासी मध्य भारतीय भाग के शआ्रादिवासियों में भ्राते हैं 
झौर उनमें विज्येषतया श्रास्ट्रोलाइड जाति तत्व हैं | लेकिन धीरे-घीरे श्रादिवासी 
जातियां भी शेष जातियों के साथ थोड़े-बहुत सम्पर्क में भ्रा रही हैं इसलिये 
यह जाति तत्व भी मूल स्वरूप में श्रव देखने को मिलें, यह सम्भव नहीं है । 

गुजरात की भादिवासी जातियां पहले कहां से आयी, इसकी खोज करने से 
ऐसा मालूम होता है कि वे उत्तर से, पूर्व से श्रोर दक्षिण से श्रायी हैं। उनकी 
भाषा, नाम श्रोर रीति-रिवाजों के श्रध्ययन से ज्ञात हुश्रा है कि ये जातियां 
ग्रलग-प्रलग समय पर श्रलग-प्रलग कारणों से गुजरात में आकर बस गयीं । 
वाद में उत्तर से श्राये हुए गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, कोली आदि ने उन्हें 
मैदानों से पूर्व सीमा पर स्थित जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में भगा दिया था । 
इस तरह अपने मूल स्थान को छोड़कर उन्हें जंगल भौर पहाड़ों में घुस जाना 
पड़ा शौर बाहर की दुनिया से उनका सम्पक प्रायः समाप्त हो गया। सभ्य 
संसार से अलग पड़ जाने के कारण ही उनका जो स्वाभाविक विकास होना 
चाहिये था, वह नहीं हुआ । परिणामस्वरूप वे गरीबी श्रोर श्रज्ञानता के चंगुल 
में फंस गये । इनकी बोलियां गृजराती भाषा से झलग हैं फिर भी जहां-जहां 
वे गुजराती भाषा-भाषियों के सम्पर्क में श्राये, वहां उन पर वहां की भाषा का 
असर साफ़ नज़र आता है । 

गुजरात की श्रादिवासी जातियों को भौगोलिक दृष्ठि से मुख्यतया तीन 
भागों में बांदा जा सकता है : 

. उत्तर ग्रुजरात के भील तथा उनकी उपजातियां, जिनका राजस्थान के 
भीलों के साथ निकट का सम्पक है । 


2. पंचमहाल, बड़ौदा और भड़ोंच जिले के भील--राठवा, घानका, पटेलिया 
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तथा नायका, जिनका मध्यप्रदेश की श्रादिवासी जातियों के साथ 
निकट का सम्पकं है । 


3. दक्षिण ग्रुजरात के ग्रादिवासी जिनमें मुख्यतया घोढ़िया, पोचरी, ग्रामीत, 
कोंकणा, दुबला, भील, नायका, वारली, कोटवालिया, ढोर, कोली वर्गरह 
श्राते हैं और उनका महाराष्ट्र की श्रादिवासी जातियों के साथ निकट 
का सम्पर्क है । 

गुजरात में वसने वाली विविध भ्रादिवासी जातियों के सामाजिक, प्राधिक 
एवं राजनीतिक संगठन में विभिन्‍नता देखी जा सकती है। यह मिन्‍नता काफी 
सूक्ष्म स्तर की है । ऊपरी दृष्टि से देखने पर विभिन्‍न आदिवासी जातियों की 
सामाजिक, श्राथिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, रीति-रिवाज तथा परम्परा 
में काफी हृद तक साम्य देखा जा सकता है। यहां के आ्रादिवासियों में समान 
तत्व का खोज करने पर श्रनेक विशेपतायें देखने में प्राती हैं जो कि कमोवेश 
प्राय: सभी ग्रादिवासी जातियों में पायी जाती हैं। ये समान तत्व एस 
प्रकार हैं : 

[. एक ही स्थान पर गोट-बस्ती निश्चित करके बसने के बजाय वे खेतों में 
प्रलग-अलग घर वनाकर रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बिल्कुल 
श्रलग बसने के बजाय दस-पन्द्रह घरों का टोला बनाकर एक साथ रहते 
हैं। लेकिन इन टोलों में भी इतनीं दूरी होती है कि जिससे उनके गांव 
का विस्तार काफी बड़ा हो जाता है। आदिवासी गांव प्राय: तीन-चार 
मील के विस्तार में फंला हुआ होता है । 

2. वे घर स्वयं ही श्रयवा बहुत हुआझा तो कुटुम्वियों की सहायता लेकर 
स्थानिक साधनों से बना लेते हैं श्लेर इस तरह के घर वांधते हैं कि 
उसके बनाने में एक दो दिन से प्रधिक समय नहीं लगता। मृत्यु के 
कारण अ्रथवा भ्रन्य वहमों के कारण पुराने घर को तोड़कर नया बनाने 
में देर नहीं लगती । ऐसे घर बनाये जाते हैं, जिन पर उन्हें कुछ नकद 
खर्च यातो करना ही नहीं पड़ता भ्रथवा करना पड़ता है तो वहुत्त 
कम । 

3. झ्ाहार में मात्न श्रनाज पर निर्मर नहीं करते, चल्कि शिकार से प्राप्त 
पक्षी या जंगली जानवर, जंगल से इकट्ठा किया हुआझा आहार, नदी या 
तलाव से पकड़ी मछलियां, घर के झ्रांगन में पाले हुए मुर्गे, वत्तख्र भ्रादि 
का उपयोग करते है। मांसाहार का निषेध नहीं है । खेती कम होने 
कारण मात्र खेती पर प्राश्चित रहना उनके लिये संभव भी नहीं | खेती 


डे! भा 
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साथ-साथ जंगल पर उनकी निर्भरता अभी बची हुई हैं । 

4. वस्त्र, जहां तक हो, कम उपयोग में लेते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों सिर्फ 
गुप्तांग ढंकने की दृष्टि से ही आवश्यक पोशाक पहनते हैं । 

5. व्यसनों की दृष्टि से जरूरी शराब वे शराववन्दी से पहले, अपने झाप . 
महुए से बना लेते ये । वे तम्बाकू वाड़े में उगा लेते हैं। इसलिये उस पर भी 
नकद खर्च कम होता है | जरूरी सब्जी भी वे वाड़े में पेदा कर लेते हैं । इनके 
अलावा उनकी दूसरी जरूरतें बहुत कम हैं । दवा का उपयोग वे बहुत कम 
करते हैं इस सम्बन्ध में वे श्रोफा,- भगत पर विशेष भुकाव रखते हैं, 
इसलिये इसमें उन्हें कम खर्च होता है । 

इस तरह उनका जीवन बहुत कम जरूरतों पर और इनमें से श्रधिकतर 
स्वयं स्थानीय आधार पर पुरी कर लेने के नियम पर श्रवलम्बित है । 

6. सामाजिक व्यवहार में काफी लोचनीयता देखने को मिलती है, फिर 
भी जो व्यवहार तय है, उनका चुस्ती से पालन होता है। वर को खुद 
पसन्द करने की छूट, तलाक, पुनविवाह की छूट, सामथ्ये न हो तब मात्र 
सगाई करके हो विधिपूर्वक शादी किये बिना गृहस्थी आरम्भ करने की छूट 
अ्रथवा घर-जंवाई रहने की छूट इत्यादि के कारण उनके सामाजिक जीवन 
में बहुत कम घुटन मालूम होती है तथा स्त्री और पुरुष में समानता की 
भूमिका पर सम्बन्ध बनते हैं ) 

सामाजिक सम्बन्धों के कारण स्त्री को पुरुष के दबाव में नही रहना पड़ता, 
ऐसा होते हुए भी उसमें स्वच्छंदता के लिये स्थान नहीं है । जाति के कानूनों 
को जो भी भंग करता है उसे जाति पंच के समक्ष हाजिर होना पड़ता है, 
ओर उसका फैसला मानना पड़ता है । पटेल, कारभारी ओर पंच मिलकर 
बने हुए जाति पंच तथा एक से शभ्रधिक गांवों के लिए चौरा पंच सब जातियों 
में देखने को मिलते हैं। ये पंच उनके सव सामाजिक व्यवहारों का चुस्ती से 
नियमन करते हैं । 

4. सब सामाजिक प्रसंग अत्यन्त सादगी से मनाये जाते हैं शोर इन्हें मनाने 
में नृत्य को सवसे अधिक महत्व दिया जाता है । 

8. वे किसी भी झूढ़ धर्म का पालन न करके श्रगम्य शर्त्तियों में आ्रास्या 
रखते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सरलता झौर 
सादगी दिखाई देती है। वे खास करके अपने पूर्वजों की आ्रात्मा को सन्तुष्ट 
रखने की सबसे अधिक चिन्ता रखते हैं । 

9. ग्रगम्य शक्तियों में विश्वास के कारण और जीवन सम्बन्धी कोई बोधगम्य 
दर्शन नहीं झ्रपनाया जाने के कारण उनका जीवन वहम और अ॑ंवश्वद्धाश्रों से 
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भरा होता है। इसलिए ओऔमका श्र सयाने का सव जातियों में आदर 
होता है । 
0, वे माल की खरीद-विक्री के लिये हाठ प्रथा पर श्राधारित रहते हैं । 
]], बालक का नामकरण पशु-पक्षी, वुत्त या दिन के आ्राधार पर करते हैं । 
2. उनकी स्वतन्त्र बोली है परन्तु लिपि नहीं है । 
]3, श्रलग-अलग घन्धों का विकास नहीं हो सका। शिक्षा का मो पर्याप्त 
विकास नहीं हुआ । खेती, जंगल शोर मजदूरी इन तीन पर उनका भाथिक जीवन 
निर्भर रहता है । जंगल का काम कम हुआ है और जंगल सम्बन्धी कानूनों 
के कड़े बनते से उस काम में पहले जैसी सुविधा भ्रव नहीं रहीं । खेती के 
लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिलती, इसलिए श्रधिकांश को मजदूरी पर निर्भर 
रहना पड़ता है। 

गुजरात की सब श्रादिवासी जातियों में उक्त तत्व विद्यमान हैं । सम्पर्क की 
चजह से एक जाति दूसरी जाति की श्रपेक्षा किसी बात में श्रागें बढ़ गयी हो, 
ऐसा संभव है । बाह्य सम्पर्क के कारण इनमें परिवर्तन पा रहा हे । फिर 
भी उपर्युक्त तत्व कमोवेश सभी जातियों में पाये जाते हैं ।? 


आादिवासी--भ्राथिक परिरिथत्ति 


श्रादिवासी समाज की सामाजिक, आधिक और राजनीत्तिक परिस्थिति 
इस प्रकार की है कि गैर-प्रादिवासी समाज द्वारा उनका भरपूर शोपण किया 
जाता है तथा भ्रज्ञान, प्रशिक्षा, रूढ़िग्रस्तता, श्रन्वविद्वास प्रादि ऐसे कारण 
हैं जिनसे उनका जीवन कष्ट्मय बना हुआ है । एक समय था जबकि वे जंगलों 
में स्वच्छन्द रूप में रहते थे श्र उनका जंगलों पर एक प्रकार से एकाघिकार 
था। इससे उनका श्राथिक जीवन सहज रूप में चलता रहता था। वाद में 
जंगलों के कटने, नये कानून बनने, महाजन एवं सरकारी कमंचारियों के प्रवेश 
और ठेकेदारों के हस्तक्षेप श्रादि के कारण उनकी गधिक स्थिति उत्तरोत्तर 
दयनीय होती गयी। भ्राज की परिस्थिति में सामान्य आदिवासी का श्राथिक 
जीवन काफी कष्टमय हो गया है। झ्रादिवासी समाज का एक हिस्सा अवश्य 
समृद्ध हुआ है लेकिन वह दूसरे भ्रादिवासियों का शोपक भी बन गया है । 
ऐसे ग्रादिवासियों की जो शिक्षित हो गये हैं श्रौर जिनका सम्पर्क घाहरी 
समाज से हो गया है एवं जिन्होंने परम्परागत घन्धों के साथ-साथ या तो नये 
चन्धे श्पना लिये हैं या प्राय के अन्य स्रोत खोज लिये हैं, प्राधिक स्थिति 
सुघर गयी है। सामाजिक क्षेत्र में भी रूंढ़ि एवं प्रन्धविद्दवाप्तों के कारण 
उनका जीवन दुःखदायी हो जाता है। राजनीतिक चेतना के नाम पर उनके 
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मतों का स्वार्थपृर्ण उपयोग करने की परम्परा वन गयी है । 
परम्परागत आश्थिक परिस्थिति के भ्रनुसार श्रादिवासी समाज को कई 

श्रेणियों में विभाजित किया गया है । डा. हटन ने भारतीय जनजातियों को 
तीन समूहों में विभाजित किया है () वे जनजातियां जो वनों से खाद्य 
सामग्री एकत्रित करती हैं (2) वे जनजातियां जो चारागाही व्यवस्था में हैं 
(3) वे जनजातियां जो कृपि-कार्य, शिकार, मछली मारना तथा उद्योगों पर 
जीवन यापन करती हैं ।” 

गुजरात का आदिवासी समुदाय मुख्यतः: क्ृपि और मजदूरी पर निर्भर 
रहता है। ये लोग प्रायः एक स्थान पर रह कर खेती करते हैं। आज की 
परिस्थिति में स्थानान्तरित खेती संभव भी नहीं है। एक समय था जब 
जंगली चीजों से इनको श्रच्छी आय होतीं थी और जंगलों की जमीन पर 
उनका श्रधिकार था । लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में लगान-वृद्धि के 
कारण श्रादिवासियों की जमीन सीमित होने लगी शौर उनके स्थान पर गैर- 
श्रादिवासियों ने जंगल की जमीन खरीदलती प्रारंभ करदी। जंगल के क्षेत्र में गर 
भ्रादिवासियों का प्रवेश हुआ तो इसका प्रभाव श्रादिवासियों के जीवन पर भी 
पड़ा । एक तरफ आदिवासियों की जमीन छिनने लगी श्रौर दूधरी तरफ गैर- 
आदिवासियों के द्वारा शोषण के विविघ तरीके सामने आने लगे । जिन क्षेत्रों में 
ग्रादिवासियों की जमीन की सुरक्षा कानून द्वारा नहीं की गयी थो 
वहां के आदिवासियों के हाथ से जमीन निकलती गयी । आदिवासी किसान के 
स्थान पर भूमिहीन श्रमिक की श्रेणी में आने लगे । जंगली फल, लकड़ी और पशु 
श्रादिवासियों की जीविका के आधार थे, लेकिन राज्य की श्रोर से जंगलों को 
सुरक्षित करने के कानूनों के लागू होने के बाद वे इनसे भी वंचित होने 
लगे | श्राजादी के बाद भी श्रादिवासियों द्वारा जंगल का उपयोग किये जाने 
का श्रधिकार काफी सीमित किया गया है श्रौर श्रव वे जंगलों से वे लाभ नहीं 
प्राप्त कर पाते हैं जो पढ़ले प्राप्त करते थे ।* जंगलों की सुरक्षा के साथ- 
साथ जंगल के कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि गैर श्रादिवासियों का जंगलों में आकर वसना, जंगल की सुरक्षा के 
कानून, सरकारी कमंचारी, महाजन एवं ठेकेदारों का उनके श्राथिक जीवन में 
हस्तक्षेप आदि ऐसे कारण हैं जिससे उनका आधथिक जीवन पहले से श्रधिक 
कष्टप्रद हो गया । 

यह श्राम घारणा है और यह सह्दी भी हैं कि श्रादिवासी समाज श्रपने 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिये कर्ज लेता है। यह बात इस क्षेत्र के 
भ्रादिवासियों पर मी लागू होती है। ये पीढ़ी दर पीढी कर्ज के शिकार रहते 
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हैं। कठिन श्राथिक परिस्थितियों में कर्ज ही इनका एक मात्र सहारा रहता 
है । यद्यपि इनकी प्रावश्यकतायें श्रत्यन्त सीमित हैं श्रौर उनमें से भ्रधिकांग 
की वे स्वयं के श्रम से ही पूरा करते हैं, फिर भी ये कर्ज में डवे रहते हैं । 
इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इनका आधिक स्तर काफी गिरा हुमा 
है। रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया की ओर से भ्रादिवासियों के कर्ज के बारे में जो 
सर्वेक्षण किया गया है उसमें कहा गया है कि गुजरात में 66.7 प्रतिशत 
प्रादिवासी परिवार परम्परागत ढंग के कर्ज में डूबे हुए हैं। श्रोसत प्रति 
परिवार कर्ज का भार 355) रुपये पाया गया । ये लोग कर्ज का बडा भाग 
मद्दाजनों से बहुत ऊंची ब्याज की दर पर प्राप्त करते हैं। सहकारी समितियों 
एवं भन्य सरकारी एजेंसियों हारा कर्ज की सुविधा प्रदान करने के बावजूद 63 
प्रतिशत कर्ज महाजनों से लिया जाता पाया गाया 7 श्रामतौर पर फम्तल बोने 
के समय श्रौर उसके पहले इन्हें कर्ज की प्रावश्यकता होती है। इसके श्रतिरिक्त 
सामाजिक संस्कार के भ्रवसर पर भी बड़ी मात्रा में कर्ज लिया जाता है । 
फसल खराब होने पर कर्ज का भार वढ़ जाता है। ये लोग जो कुछ पैदा 
करते हैं या जंगल से प्राप्त करते हैं उसे सस्ती कीमत पर वेचना पड़ता है 
श्रौर जरूरत पड़ने पर वे ही वस्तुयें अधिक कीमत पर खरीदनी होती हैं । 
यह भी देखा गया है कि कर्ज की स्थिति में प्रादिवासी की पूरी की पूरी फसल 
कर्ज के भुगतान में चली जाती है। आदिवासियों की जमीन की खरीद- 
बिक्री पर प्रतिबन्ध लगने के बाद कर्ज में जमीन छूटना कम हुआ है, परन्तु भ्रन्य 
रास्ते निकले हैं। भ्रादिवासियों में कर्ज की जो स्थिति है, उसमें शोपण के भ्रमेक 
रूप छिपे हैं जिनका उल्लेख करना यहां संभव नहीं है ।॥ कुल मिलाकेर यही 
कहा जा सकता है कि कठिन भ्राथिक परिस्थितियों में कर्जदारी इनके जीवन 
का भ्रनिवार्य श्रंग चन गयी है । फलत: महाजन, दुकानदार पश्रोर वड़े किसानों 
से प्रमानुपिक शर्तों पर ये लोग कर्ज प्राप्त करते हैं भौर शोपण के शिकार 
होते हैं। इस परिस्थिति को समाप्त करने के लिये सरकार की शोर से 
प्रयास किया जा रहा है । लोकग्रदालत के माध्यम से भी इस क्षेत्र में कर्ज से 
सम्बन्धित विवादों को सुलमाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ 
कर्ज लेन-देन में होने वाले शोपण का अंश कम करने का भी प्रयास किया 
जा रहा है। यह भी एक तथ्य है कि श्रादिवासी समाज प्रमिक बंधक 
(007060 80007) के रूप में काम करता है लेकिन श्रव श्रमिदा वंघवा 
बनने की स्थिति नये कानून के प्रचलन के कारण समाप्त होने की प्राशा 
वंधी है । जमीन की विक्री पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद उसकी जमीन का 
उपयोग महाजन या किसान करता पाया जाता है ।” 
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सर्वेक्षित क्षेत्र छोटा उदयपुर, एवं नसवाड़ी ताल्‍लुकों में झ्रादिवासियों का 
वाहुल्प है । जैसा कि कहा जा चुका है, कुल श्राबादी का आ॥राघे से श्रधिक 
भाग भादिवासियों का है। शेष में सवर्ण हिन्दू जातियां, हरिजन, मुसलमान 
तथा श्रन्य धर्मों के लोग हैं। श्रामतौर पर यह देखने में भाया है कि गैर 
झादिवासी सवर्ण जातियां वाजारों में ज्यादा है श्र कई गांव ऐसे भी हैं 
जहां सवर्ण हिन्दू जातियों का बाहुलय है । जेंसा कि ऊपर कहा गया है कि ये 
लोग प्रारम्भ में जमीन प्राप्त करने के लोभ में जंगल की श्लोर बढ़े, लेकिन 
वाद में वहीं बस गये । श्रादिवासियों से इन्हें कई प्रकार का लाभ मिला श्रौर 
वह लाभ श्राज भी मिल रहा है, जंसे सस्ती जमीन, सस्ता श्रम, शोषण की 
सुविधा भ्रादि। सुरक्षित क्षेत्र होते हुए भी इस क्षेत्र की राजनीति पर गैर 
झ्रादिवासियों का प्रभाव देखा जा सकता है। दूरस्थ गांवों में भ्रादिवासियों 
के बीच गिने चुने परिवार गेर आ्रादिवासियों के भी मिलेंगे। ये गैर भ्रादिवासी 
इनके बीच शोपक के रूप में रहते हैं। गैर आदिवासियों का बसने का जो 
ढंग है उसे तीन रूपों में देख सकते हैं (() वाजारनुमा गांवों में बसना जैसे 
कंवाट, कोसिन्द्रा, नसवाड़ी, छोटा उदयपुर आादि। (2) गैर आदिवासी 
प्रधान गांव जिनमें सवर्ण हिन्दु, मुसलमान एवं हरिजन आदि हैं । इस प्रकार 
के गांव में श्रमिक किस्म के श्रादिवासी भी मिलेंगे । इन्हें भादिवससी क्षेत्रों में 
गैर श्रादिवासी गांव कह सकते हैं। (3) तीसरी श्रेणी प्रादिवासी-प्रधान 
गांव जिनमें गिने-चुने गैर भादिवासी परिवार, जैसे दुकानदार या घरेलू उद्योग 
करने वाले वसे हुए हैं । 


सारांश 


[. श्रानन्द निकेतन श्राश्रम रंगपुर स्थित लोकअदालत ने उपरोक्त भौगोलिक, 
सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में काम करना श्रारंभ किया औझौर इस क्षेत्र की 
समस्याओ्रों एवं विवादों को सुलभाने की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का 
प्रयास किया जिससे समाज की बुराईयां दूर हों और समाजिक सम्बंघों 
को एक नयी दिश्या मिले । यह क्षेत्र विविध प्रकार की सामाजिक-आथिक 
समस्याओं से गुथित था | आदिवासी परम्परा एवं संस्कृति की दृष्टि से यहां 
सामाजिक समस्याझ्रों ओर आपसी विवादों को सुलझाने की एक परम्परा रही है 
ओर यह परम्परा झ्रादिवासी न्याय व्यवस्था के भनुसार है| श्रादिवासी समाज में 
जातिगत संगठन, सामाजिक संरचना एवं न्याय की ठोस व्यवस्था रही है | इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत नातेदारी की समस्या, जातिगत, विवाह एवं तलाक के 
विवाद, भूतप्रेत सम्बन्धी समस्यात्रों को सुलभाने की जातिगत व्यवस्था देखने 
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को मिलती है। आदिवासी समाज में कई प्रकार के भ्रन्धविश्वास हैं । 
इसलिए परम्परागत न्याय व्यवस्था में रूढ़ियों एवं श्रन्ध विश्वासों का पूरा 
स्थान है। आदिवासी समाज के जातियत संगठन में जिस प्रकार की न्‍्याय- 
व्यवस्था प्रचलित है, उसमें पारिवारिक, जातिगत एवं अन्य प्रकार की श्रापसी 
समस्‍यायें काफी हृद -तक सुलझाने का प्रयास रहता है । परन्तु इसकी एक सीमा 
है श्रौर उस सीमा के श्रन्तगंत ही भ्रादिवासियों को न्‍्याय मिलता है । लोक- 
अदालत ने आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था को परिष्कृत करने का 
प्रयास किया है। प्रादिवासी समाज में भ्न्धविश्वास, भूतप्रेत सम्बन्धी 
घारणा, स्त्रियों के प्रति मान्यता, विवाह का शस्थायित्व श्रादि बुराइयों को 
समाप्त करने का प्रयास भी लोकप्रदालत ने किया है। प्रपनी समस्याप्रों एवं 
आ्रापसी विवादों को पंच-निर्माण द्वारा खुले रूप में सुलकाया जाय, इस नीति 
को लोकश्रदालत ने स्वीकार किया है, श्लौर यहु नीति किसी न किसी रूप में 
भ्रादिवासी समाज की न्याय व्यवस्था में विद्यमान है ॥7 

2. इस क्षेत्र की विविध प्रकार की सामाजिक-आ्राधिक परिस्थितियों के 
कारण प्रादिवासी समाज में ही भ्रापस्ती विवाद नहीं होते, समाज के 
प्रस्य वर्गों से भी झ्रादिवासियों के विवाद चलते रहते हैं यथा--() महाजन 
के साथ लेन-देन (2) कर्ज सम्बन्धी विवाद (3) जमीन के विवाद (4) जंगल 
के कर्मचारियों के साथ विवाद (5) पुलिस एवं प्रन्य कर्म- 
चघारियों के साथ विवाद और गैर श्रादिवासी के साथ भ्रन्य विवाद 
भादि। इन विवादों को प्रादिवासी-न्यायव्यवस्था के श्रन्तर्गत निपटाया जा 
सकता है, इन्हें सुलकाने के लिये सरकारी न्यायालय में भी जाना पड़ता है, 
लेकिन लोकग्रदालत इन विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है । 

3. इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकभ्रदालत ने एक भोर तो शभ्रादिवासी 
समाज को परम्परागत न्यायव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया है । उस पर 
आदिवासी न्‍्यायव्यवस्था का यह प्रभाव देखा जा सकता हैं। तो दूसरी शोर 
श्रादिवासी न्यायव्यवस्था की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया गया 
है एवं भपने कार्यक्षेत्र को व्यापक भी बनाया है। इस प्रकार इसको गुणात्मक 
एवं विस्तारात्मक दोनों दृष्टियों से व्यापक बनाया गया है । 
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लोक अदालत 
संदर्भ 

“जनगणना रिपोर्ट, बड़ौदा जिला (गुजरात) !960 
विमलशाह, “गुजरात के झ्ादिवासी,' पृष्ठ 0, गूजरात विद्यापीठ श्रहमदावाद 
विमलशाह, उपरोक्त पृष्ठ 62 
उद्धत, श्री एल० एम० श्रीकान्त, ट्राइवल सोविनियर,' पृ ०५--]3, भारतीय झादिम 
जाति सेवक संघ, नई दिल्‍ली 
ए० श्रार० देसाई, “रूरल इंडियां इन ट्रांजिशन, पू ० 5] 
विमलशाह, पूर्वोक्त, पु० 32 भ्रहमदावाद 
विमलशाह, पूर्वोक्त पृष्ठ 39-40 
हरिएचन्द्र उप्रेती, भारतीय जनजातियां, पृष्ठ 2, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर, 970 
स्टेफन फुच, 'द एवोरिजनल ट्राइब्स झ्ाफ इंडिया,” पृष्ठ 37-38 मैकमिलन, 
नई दिल्‍ली [973 
वी० एन० श्रीवास्तव, “एक्सप्लायटेशन इन द्राइवल एरिया,” पृष्ठ 5, भारतीय- 
श्रादिमजाति सेवक संघ, नई दिल्‍ली--968, 
उपरोक्त, पृष्ठ [7-8 
श्रादिवासी न्‍्यायव्यवस्था के लिये श्रगला भ्रध्याय. देखें 
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परम्परागत आदिवासी समाज 
में न्‍्याघव्यवस्था 


आदिम समाज में न्याय श्रोर नेतृत्व 


परम्परागत समाज व्यवस्था में न्याय की खास पद्धति रही है | प्रादिकाल 
से मनुष्य समूह में रहता रहा है श्रौर उसके सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित 
करने के लिये नियमों का निर्माण किया गया है। श्रादिम समाज में इन 
नियमों पर धर्म, जादू-टोना, श्रलौकिक शक्तियों श्रादि मान्यताग्रों का श्रधिक 
प्रभाव था । इन नियमों के अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्था की नियंत्रित करने 
के लिये परिवार श्रौर समूह के नेता या मुखिया को प्रमुख स्थान दिया गया । 
श्रादिम समाज का मूल रूप ग्रुजरात के श्रादिवासियों में भले ही देखने को 
न मिले परन्तु उसका सूक्ष्म रूप प्रवश्य देखने को मिलेगा । 

झ्रादिम समाज में व्यक्ति सर्वथा समूह-भुर्ड (0706), कुल (०55) 
या कवीले (6770) द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्रभावित रहता है । वह प्रपने 
समुदाय तथा उसकी परम्पराश्रों, लोकमत, श्राज्ञाप्तियों (06८९८५) के 
श्रादेशों का पालन श्राज्ञाकारिता के साथ करता है ।? स्पष्ट है कि झ्रादिवासी 
समाज में समूह तत्व की प्रधानता है श्र ये लोग निर्णय का पालन निष्ठा- 
पूवंक करते हैं। प्रो. हॉवहाउस यह मत व्यक्त करते है कि ऐसे समाज में 
वस्तुत: उनकी श्रपनी प्रथायें होती हैं जिन्हें उसके सदस्य श्रसंदिग्ध रूप से 
वन्धनकारी प्रनुभव करते हैं ।! कुछ विद्वानों की राय में ग्रादिवासी समाज के 
नियम एवं परम्पराएं उनके ऊपर ज्वरन दवाव नही है, वन्धन नही है वल्कि 
यह स्वेच्छापुवंक, समाज को व्यवस्थित करने के लिये बनाये गये नियम 
हैं। इस तक को यहां की प्रादिवासी समाजव्यवस्पा के प्रनुकूल 
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मान सकते हैँ। श्रादिवासी समाज में न्‍्याय झोर दण्ड उनके द्वारा 
स्वेच्छा से स्वीकार्य होते हैं । वे इसे सुव्यवस्थित समाज के लिये उपयोगी 
मानते हैं। विद्वान डा. लोबी (॥)7 ॥,07976) ने इसे इस रूप॑ में व्यक्त 
किया है, सामान्य रूप से रूढिजन्य प्रथा (ट0प्रशगा्षाण ए5926) के 
श्रलिखित नियम लिखित नियमों की तुलना में कहीं अधिक स्वेच्छापूर्वक माने 
जाते हैं और उनका पालन स्वयंप्रेरित होता है । वस्तुतः कोई समाज तब तक 
कुशलतापुर्वेक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके नियम स्वेच्छापू्वक और 
स्वयं प्रेरणा से न माने जाय॑? ॥7 

भारतीय आदिवासी समाज में न्यायव्यवस्था के माध्यम से इसकी 
सामाजिक संरचना में नियंत्रण आता है। विभिन्न आदिवासी जातियों में 
न्यायव्यवस्था के भिन्न-भिन्न स्वरूप प्रचलित हैं लेकिन सभी आदिवासियों में 
यह एक झरूपता देखने में आयी है कि उनमें ग्राम एवं जाति के मुखिया का 
प्रमुख स्थान द्वोता है । 


आदिवासी न्यायव्यवस्था 


देश के प्रमुख आदिवासी समाजों, जैसे संथाल, भील, दुबला, हो, मुंडा आदि 
में न्याय कार्य करने वाले प्रमुख को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। संथाल आदिवासी समाज की प्रमुख जाति है। छोटा नागपुर एवं 
बस्तर क्षेत्र संथाल आदिवासियों में मुखिया को मांफी कहा जाता है। वह 
जाति का प्रमुख होता है। वंसे ग्राम, क्षेत्र एवं जिला स्तर पर भी पंचायत 
का संगठन होता है और परगना मांकी, मुखिया, पटेल आदि इनके जातिगत 
अधिकारी होते हैं। परगना मांझी क्षेत्रीय पंचायत के प्रमुख की भूमिका 
निभाता है 

मांभी नागरिक व्यवस्था का संचालन अपने सहयोगियों की मदद से करता 
है। गांव में न्याय व्यवस्था के लिये पंचायत होती है, जिसमें पांच से लेकर 
ग्यारह सदस्य तक होते हैं । संथालों में दस-यारह्‌ गांव-समृूह-स्तर पर भी 
पंचायत की व्यवस्था पायी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में परगना कहते 
हैं । इसे गांव के लोग चुनते हैं। गांव की व्यवस्था में मांफी के सहयोगी के 
रूप में परमानिक तथा चपरासी के रूप में गोदेत होता है। अनेक गांवों के 
बीच परगनेत नामक मुखिया होता है । परगनेत के सहायक के रूप में देश- 
मांकी नामक सहयोगी रहता है। संथालों में संघीय परिपद (फेडरल 
काऊन्सिल) की भी व्यवस्था है जिसका मुख्य कार्य न्यायव्यवस्था देखना है । 
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संघीय परिषद 


प्रशासनिक उदेश्य से कुछ गांवों का एक संघ बनाया जाता है, ऐसे संघ को 
बंग्लो (3प209/) कहा जाता है | प्रत्येक बंग्लो में दो काउंसिल होती 
हैं । श्रपर काउंसिल पंचायत का उच्चस्थ श्रधिकारी बंग्लों का परगनेत होता 
है | गांव के मुखिया उक्त पंचायत के सदस्य होते हैं। यह पंचायत जटिल 
तथा पेचीदे मामलों पर विचार करती है । 


कुली द्रप (९ ४) ॥)07) 


इसे निचली सभा कहा जाता है जो बंग्लों की दूसरी सभा के रूप में 
कार्य करती है । कुलीद्ुप में प्रत्येक परिवार का मुखिया परिवार का प्रति- 
निधित्व करता है तथा गांव का मुखिया इस सदन की ग्रध्यक्षता करता है । 
गांव के भश्रन्य अधिकारी इस सदन के पदेन सदस्य होते हैं। छोटे-मोटे 'ऋगड़ों 
का निवटारा यह सदन करता है लेकिन बड़ें मामलों पर उच्च सदन (पंचायत) 
को ही निर्णय करने का श्रघिकार है ।८ 


उरांव जनजाति में न्याय 


सुन्दरवन की उरांव जनजाति में पहले ग्राम पंचायत तथा परहा 
पंचायत दोनों थी | परन्तु परहा पंचायत का प्रस्तित्त बीरे-घीरे समाप्त 
होता जा रहा है ॥९ ग्राम पंचायत छोटे-छोटे बामिक एवं सामाजिक विवादों 
को निपटाती थी तथा परहा पंचायत जो कि कई ग्रामों को मिलाकर बनती 
थी, दो गांवों के बीच विवादों को निपटाती थी । एक समय था जबकि ग्राम 
पंचायत का अ्धिकार-क्षेत्र काफी व्यापक था तथा उसके निर्णयों का पालन 
फठोरता से किया जाता था। परन्तु प्रवः इसका महत्त्व कम होता जा रहा 
है श्रौर कोर्ट में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । 


उरांव पंचायत का गठन इसे प्रकार होता है : 
]. राजमौरल--मुखिया (एक) 
2. मंन्नी--राजमीरल का परामणंदाता (एक) 
3. सदस्यगण (संख्या निश्चित नहीं है) 


4, चौकीदार (एक) 


उबर लोक अदालत 


पंचायत का मुखिया आमतौर पर वंशानुगत होता है श्रौर उसकी मृत्यु 
के बाद उसका सबसे बड़ा लड़का राजमोरल बनता है। राजमौरल मंत्री 
की नियुक्ति करता है तथा वह गांव के मुख्य लोगों एवं मंत्री की सलाह से 
सदस्यों का चुनाव करता है। चौकीदार का चूनाव पंचायत करती है। 
चुनाव के बाद पचायत का श्रधिकारी ईश्वर के नाम पर समस्त प्रभावशाली 
लोगों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ग्राम पंचायत मुख्यत्तया निम्नलिखित 
विषयों से सम्बन्धित भगड़ों को निपटाने का कार्य करती है : 


]. मारपीट 

2. जमीन के मामले 

3. प्रेम से सम्बन्धित मामले 

4, सामाजिक नियमों एवं परम्परात्रों के उल्लंघन के मामले ।” 


कोल श्रादिवासी 


भध्य भारत में कोल आदिवासी समाज में भी जातीय पंचायत की 
व्यवस्था देखने को मिलती है। इस समाज में ग्रामप्रमुख होता है, परन्तु 
न्याय कार्य श्रन्ततः पंचायत में निहित होता है। इस समाज में पंच को 
ग्रत्यधिक महत्व दिया गया,है। इसके निर्णय की शप्रवहेलना संभव नहीं 
होती। यहां पंच का तात्पय॑ पांच व्यक्ति से न होकर ग्राम समुदाय के सभी 
योग्य एवं प्रभावश्ञाली व्यक्तियों के समृह से है । यह एक प्रकार की ग्राम- 
सभा होती है जिसका प्रधान गांव का परम्परागत मुखिया होता है। 
निर्णय सवकी राय से किया जाता है । इस समाज में सामाजिक बहिष्कार 
दबाव का प्रमुख श्रस्त्र है । 

कोल जन जाति-पंचायत में अनेक प्रकार के विवादों को निपटाया जाता 
है। कोल पंचायत द्वारा निपटाये जाने वाले विवादों को इस रूप में व्यक्त 
कर सकते हैं :-- 


. इतर जाति के साथ भोजन एवं शराब पीने की शिकायतों पर विचार 
करना । 
2. कोल जाति द्वारा अमान्य यौन-सम्वन्ध । 


3. विवाह सम्बन्बी विवाद जिसमें इससे सम्बन्धित लेन-देन भी शामिल 
है। 


4, तलाक एवं बच्चों के सम्बन्ध में । 
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5, पारिवारिक विवाद | 

6. कर्ज एवं मारपीट । 

7. पश्नु से सम्बन्धित विवाद । 

8. कोल जाति में श्रसामाजिक घोषित कार्य करना । 
9, सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद ॥5 


इस भादिम जाति में न्यायव्यवस्था भ्रधिक मजबूत देखने में श्राती है । 
न्याय कार्यक्षेत्र भी व्यापक है । मात्र सामाजिक क्षेत्र तक सीमित न होकर 
श्राथिक क्षेत्र को भी इनकी जाति पंचायत से प्रमावित करती है | 


बिभवार 


मध्य प्रदेश में विभवार नाम की एक झ्ादिम जाति है। यह भादिम 
जाति छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पायी जाती है। विभवार जाति के लोग छत्तीसगढ़ 
के इतिहास का ही एक श्रंग हैं। उनका प्रनेक राजाशों के साथ जो सम्बन्ध 
था, उसका उल्लेख उनकी दस्त-कथाओ्रों में मिलता है ।” इस श्रादिम जाति 
में परम्परा से किसी प्रकार की न्‍्याय-पंचायत की व्यवस्था का उल्लेख नहीं 
मिलता | डा० टी०वी० नायक के अनुसार सन्‌ [955 तक विभवारों 
में जातीय संगठन के भ्राधार पर कोई विशेष महासंगठन या पंचायत नाम 
की घवीज़ नहीं थी । पर जब यह जाति दूसरी जातियों के द्वारा सतायी जाने 
लगी एवं पुलिस कर्मचारी इसे बिना श्रपराध परेशान करने लगें, तव 955 
में इस जाति में जागृति उत्पन्न हुई एवं इस जनजाति ने प्रथम वार पूर्ण 
जातीय संगठन के रूप में एक महासभा का निर्माण किया। इस महासभा 
में सम्पूर्ण विझवार जातीय क्षेत्र को दो सी क्षेत्रों में बांदा गया। प्रत्येक क्षेत्र 
से तीन मुखिया चुने जाते हैं, जिन्हें गोंठिया कहा जाता है तथा प्रत्पेक ग्राम 
या दो ग्राम समूह से दो-दो उपमुखिया चुने जाते हैं जिन्हें 'पंच' कहा जाता 
है ॥!९ गोंठिया सामान्यतया निम्नलिखित कार्यों को पूरा करता है : 


]. जातीय घन्दा एकन्न करना। 

जातीय रंगड़ों का निपटारा करना । 

पारिवारिक बंटवारे में भूमि का बंटवारा करना | 

जाति में व्याभिचार भादि होने से रोकना । 

महासभा हारा मान्य किये गये समाज सुधार सम्बन्धी नियमों की 


(५ पक एप 
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लोगों को जानकारी कराना । 
6. चन्दा तथा दण्ड की रकम का लेखा-जोखा रखना । 


न्‍्याय-कार्य गोंठिया तथा पंच मिलकर करते हैं। यह संस्था मात्र न्याय 
कार्य करके जाति कल्याण का कार्य भी सम्पन्न करती है । यदि कोई जटिल 
जातीय मामला गोंठिया और पंच से नहीं सुलभ पाता है तो श्रन्य गोंठियों 
की मदद से उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है । यदि वे सब भी विफल 
हो जाते हैं तो जनवरी माह में होने वाली महासभा में सभी गोंठियों तथा 
पंचों की राय से फैसला सुनाया जाता है ॥ए इस प्रकार विभवार जाति में 
जातिगत पंचायत की व्यवस्था काफी मज़बूत है । ग्राम स्तर पर यह पंचायत 
अ्रपनी समस्याओं एवं विवादों को सुलभाने का भरसक प्रयास करती है । 


भील 


भील समाज को संगठित करने के लिये जातीय स्तर पर अनेक प्रकार के 
जातीय नियम हैं जिनसे उनके जीवन का व्यवहार संचालित होता है प्रौर 
जिनसे उन्हें सामाजिक, झ्राथिक एवं धामिक कार्यों में मदद मिलती है तथा 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रधिकार एवं कत्तंव्य का सम्यक ढंग से पालन 
होता है । सामाजिक व्यवहार, विवाह, मृत्यु, त्योहार आदि के बारे में 
निद्चित नियम हैं भौर यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने 
वाले को दण्ड का भागीदार होना पड़ता है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सन्तुलित 
रहे, इसके लिये न्याय की समुचित व्यवस्था है। जीवन के व्यवहार को 
नियमित रखने के जो नियम हैं, वे भील के देनिक कार्यकलापों में देखे जा 
सकते हैं ।!१ 
भील जाति में, खासकर भील प्रधान गांव में, जातीय संगठन मज़बूत 
होता है। इस जाति में न्याय व्यवस्था में खुलापन एवं पंच निर्णय की पुरानी 
परम्परा है जिसमें गांव के प्रमुख लोग एकत्र होकर विवाद को सुलभाते हैं । 
वैसे भ्राम संगठन की दृष्टि से गांव में एक परम्परागत प्रधान होता है जिसे 
स्थानीय बोलचाल की भाषा में वसवी (५४४४४५००) कहते हैं। यह गांव 
का मुखिया होता है तथा गांव में परिवार या ग्राम स्तर पर होने वाले 
सामाजिक एवं घामिक कार्यों में अगरआ भी होता है । विवाह, त्यौहार, मृत्यु 
प्रादि में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। नन्‍्यायकायं में भी इसकी उपस्थिति 
भावद्यक होती है। सामान्यतया ग्राम-प्रमुख का पद बंशानुगत होता है ॥? 
भील समाज में गांव के मुखिया को पढेल या तडवी कहते हैँ । वह हर 
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गांव वा मुखिया होता है श्लोर इस प्रकार पंचायत की शक्तियां भी उसमें 
निहित होती हैं । आमतौर पर वह गांव के पंचों की राय से न्याय-कार्य 
करता है 

इस जनजाति में पंचायत की व्यवस्था है जो जाति स्तर पर न्याय का कार्य 
करती है । गांव के बुजुर्ग एवं प्रमुख लोग इस पंचायत के सदस्य होते हैं । 
पंचायत का कोई लिखित विधान ने होकर इसकी श्रपनी परम्परा एवं 
परम्परागत नियम हैं । सामान्यतया गांव के बुजुर्ग एवं प्रमुख लोग एक 
स्थान पर एकत्र होते हैँ श्लौर विवाद को सुलमाते हैं । यह पंचायत कई 
प्रकार की समस्याग्रों एवं विवादों को सुलभाती है, जैसे--प्रेम सम्बन्ध, 
विवाह एवं तलाक से सम्बन्धित विवाद, पशु को लेकर उठने वाले विवाद, 
जबरन वेगार से सम्बन्धित विवाद श्रादि। विवाद को युलभाने के लिये 
बुलायी गयी पंचायत में सभी उपस्थित सदस्य एक स्थान पर बैठते हैं । 
इस बैठक में प्रध्यक्ष या प्रमुख की भूमिका गांव का बुजुर्ग, गांव का फ्रधिक 
समभदार-वुद्धिमान व्यक्ति या जातिगत प्रमुख वंसवी (५४५४७०) में से 
कोई एक निभाता है । यह व्यक्ति विवाद को सुलभाने में प्रगुझाई करता है । 
इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि निर्णय सर्वसम्मति से किया जाय । 
सर्वमम्म॑ति के प्रयास में विवाद की गहराई में जाने का प्रयास किया जाता 
है ताकि सत्य की जानकारी हो सके | पंचायत द्वारा जो भी निर्णय लिया 
जाता है, उसका भ्रच्छी तरह पालन किया जाता है। श्रतः जनमत एवं 
निर्णय का श्रादर करने की कठोर परम्परा इस समाज में पायी जाती है । 
इस वारे में टेलर ने कहा है कि इस प्रकार के श्रादिम समाज में समाज को 
नियंत्रित करने की कठोर परम्परा है तथा यहां जनमत की शक्ति काफी 
मज़बूत है!” श्रर्थात्‌ पंचायत एक मज़बूत सामाजिक संस्था है । 

ग्रादिवासी समाज में विवाह सम्बन्धी विवाद झाये दिन होते रहते हैं । 
लोकप्रदालत में भी विवाह सम्बन्धी विवादों की संख्या श्रधिक है। विवाह 
की स्वतंत्रता एवं समाज में स्त्रियों का समान स्थान आदि ऐसे कारण हैं 
जिनसे विवाह सम्बन्धी विवाद भ्रधिक होते हैं । विवाह सम्बन्धी कई प्रकार 
के विवादों को पंचायत द्वारा सुलकाया जाता है, जैसे जब प्रविवाहित 
लड़की को कोई व्यक्ति भगा ले जाये प्रथवा विवाह के पृर्व कोई लड़की 
गर्भवती हो जाये श्रथवा जब कोई विवाहित महिला दूसरे गांव के किसी 
व्यक्ति के पास चली जाय श्रादि ॥१५ 


भील सत्य बोलने के प्रम्यासी होते हैं। सत्य, नैतिकता एवं श्रपनी चात 
पर दृढ़ रहना उनकी विशेषता है। यही कारण है कि चोरी ज॑से मामले 
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काफी कम आते हैं। फिर भी कई मामले ऐसे ञ्राते हैं जिनसे लोग वात को 
छिपाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि लोकअदालत में भी देखने में आया, 
विवाह, तलाक आदि के मामले में महिलायें प्रारम्भ में सही बात स्वीकार 
नहीं करतीं या यदि भ्रपनी गलती है तो उसे छिपाने का प्रयास करती हैं । 
यही बात कमोवेश श्रन्य प्रकार के विवादों पर भी लागू होती हैं । 

परम्परागत भील पंचायत में सत्य को सामने लाने के लिये शपथ दिलायी 
जाती है । यह शपर्थ इस प्रकार की पायी जाती है जैसे 'यदि मैं सत्य नहीं 
बोलूं तो मुझे शेर खा जाय, मेरा पुत्र मर जाय, मुझे डाकन परेशान करें” 
आ्रादि | इसी प्रकार वह राजा, सूर्य, अग्ति, जल आदि को साक्षी लेकर भी 
सत्य बोलने की शपथ लेता है ।” इस प्रकार की शपथ लेने के बाद व्यक्ति 
सत्य बात कहता है | यह श्रपेक्षा भी रखी जाती है कि जो व्यक्ति पंच के 
सामने इस प्रकार की शपथ ग्रहण करेगा, वह सत्य कहेगा ही । 

इस प्रकार भील जाति में ([) न्याय का विस्तार जातिगत स्तर पर 
सामाजिक-घामिक समस्याओं को सुलकाने तक है। (2) इसके साथ-साथ 
इसकी निर्णय-प्रक्रिया में काफी हद तक लोकतांत्रिकता है। (3) निर्णय 
सामान्यतया सर्वसम्मति से किया जाता है। (4) निर्णय का पालन निष्ठा- 
पूर्वक किया जाता है। (5) पंचायत में गांव के बुजुर्ग, समझदार एवं बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति भाग लेते हैं। (6) इसके नियम परम्परागत हैं (7) पंचायत 
का प्रमुख स्थायी न होकर प्रत्येक बंठक में प्रायः श्रलग-प्रलग होता है । यह 
प्रमुख गांव का प्रतिष्ठित, योग्य व्यक्ति होता है। (8) सत्य पर पहुंचने के 
लिये (क) शपथ दिलायी जाती है ओर (ख) मामले पर गहराई से विचार 
किया जाता है । 


दुबला समाज सें न्याय 
प्रन्य श्रादिम जातियों की भांति दुबला समाज में भी जाति स्तर पर 
न्याय व्यवस्था विद्यमान है । दुबला जाति में तीन” स्तर की न्याय व्यवस्था 
पायी जाती है : 
(क) राज्य कानून के अन्तगगंत गठित पंचायत । 
(ख) जाति स्तर पर संगठित ग्राम या गली (फालिया) स्तर की जाति 
पंचायत जो उनके दैनिक विवादों को सुलभाती है। 


(ग) सम्पूर्ण जातीय स्तर की जाति पंचायत्त । यह पंचायत जिला या 
उससे भी बड़े क्षेत्र की संगठित जातीय पंचायत है। इसमें सभी 
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प्रकार की जातीय समस्याश्रों को युलकाबा जाता है । 


दुबला पंचायत के प्रमुख को पटेल कहा जाता है । पटेल का चुनाव गाव 
में रहने वाले वालिगों द्वारा किया जाता है । पढेल के चुनाव में उम्र एवं 
अनुभव के साथ-साथ प्रमाव को मी महत्त्व दिया जाता है । इस प्रकार गांव 
का प्रौढ़, प्रनुभवी एवं प्रभावशाली व्यक्ति पंचायत का पटेल चुना जाता है । 
पटेल पूरे गांव का मुखिया होता है । वह गांव की समस्याओं एवं विवादों को 
निपटने में प्रमुख भूमिका निभाता है । 

दुबला पंचायत का गठन एवं कार्य पद्धति--इस पंचायत का जो प्रमुख 
चुना जाता है, वह पूरे गांव में एक ही होता है लेकिन इसके सहयोगी के रूप 
में गांव के प्रत्येक फलिये (वार्ड) से एक प्रतिनिधि पंचायत में जाता है । यह 
प्रतिनिधि श्रपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है ! पंचायत का प्रमुख प्रतिनिधियों 
में से एक को श्रमलदार नियुक्त करता है | श्रमल्नदार की जिम्मेदारी होती 
है कि सभा की बैठक की सूचना सबको दे । 

दुवला पंचायत गांव एवं जाति से सम्बन्बित व्यक्तिगत, पारिवारिक, 
वेवाहिक तथा श्रन्य सामाजिक विवादों को सुलभाती है । पचायत दोपी 
पाये गये पक्ष के ऊपर भ्राथिक दंड भी करती है। झ्रामतौर पर विवाद एवं 
उसके फैसले के बारे में किसी प्रकार का लिखित विवरण रखने की परम्परा 
नहीं है । इसका मुख्य कारण शिक्षा का अ्रभाव है | पिछले कुछ दिनों से इस 
समाज में शिक्षा का प्रचार बढ़ा है श्लोर कुछ लोगों ने लिखना-पढना भी सीखा 
है। शिक्षित गांवों में तलाक सम्बन्धी वित्रादों का विवरण रखने का प्रयास 
किया जाता है | स्थानीय भाषा में इसे फारगती-नामा कहा जाता है ।!? इस 
प्रकार के फारगती-नामे में तलाक का प्रइघन एवं निर्णय लिखा जाता है । इस 
पर पंच एवं दोनों पक्षों - वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर होते हैं 

आदिवासी समाज में ग्रामप्रमुख की जो श्रूमिका है, उसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वह गांव का सामाजिक, राजनैतिक एवं नैतिक प्रमुख भी होता 
है। प्रफ़ोकी समाज के अध्ययन में कहा गया है कि गांव का मृखिया गांव 
के सामाजिक सम्बन्धों में एकरूपता स्थावित करता है। इस काम में वह 
स्याय कार्य का भी प्रमुख होता है। वह व्यकित, पारिवारिक एवं अन्य 
सामाजिक सम्बन्धों को सामान्‍य एवं शुद्ध बनाता है ।” अ्फ्रोको समाज में 
ग्रामप्रमुख ग्रामीण विवादों को सुलकाता है। दक्षिण प्रफ़ोका के 'यौ” 
समाज का ग्रामप्रमुख गांव में श्रच्छे सम्बन्ध के लिये जिम्मेदार होता है, 
साथ ही साथ उनके विवादों को भी सुलभझाता है। वह दोनों पक्षों की दात्तों 
को सुनकर न्याय देता है। इस प्रकार छोटे-छोटे ग्राम समुदाय में ग्रामप्रमुस 
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संरक्षक की भूमिका निभाता है ॥7 


सारांदध 


[. परम्परागत झ्रादिवासी न्यायव्यवस्था के बारे में संक्षेप में विचार किया 
गया है। हमने देखा है कि विभिन्न झ्रादिवासी जातियों में न्याय की व्यवस्था 
भिन्न-भिन्न है और प्राय: सभी आदिवासी जातियों में न्यायव्थवस्था में कई 
साम्य एवं भेद भी हैं। कुछ वारतें सभी श्रादिवासियों की जातीय-न्यायिक 
संस्थाओं पर लागू होती हैं तो कुछ वातों में भिन्नता है। यदि एकरूपता की 
खोज करें तो समान बातों को इस रूप में गिना सकते हैं : 


(क) पंच निर्णय । 


(ख) निर्णय में लोकर्ता त्रिक मूल्य को स्वीकार किया जाना । 


(ग) कुछ अपवादों को छोड़कर पंचायत्त-प्रमुख का वंशानुगत रूप से चुना 
जाना । 


(घ) परभम्परा का निर्वाह । 

ड.) पंच-निर्णय का कठोरता से पालन करवा । 
) अलिखित नियम | 

(छ) जादू-दोने में विश्वास । 


व 


(ज) पंचायत का जाति तक सीमित होना । 


(के) पंचायत का सघन कार्येक्षेत्र विवाह, परिवार, यौन सम्बन्ध, 
सामाजिक (जातिगत) विवादों तक सीमित है । 


2. आदिवासी न्यायब्यवस्था का जो स्वरूप है, उससे स्पष्ट हो जाता है 
कि जीवन की कई समस्‍यायें उसकी सीमा में नहीं ग्राती हैं। उनमें मुख्य 
ये हैं: 

(क) महाजनों के साथ लेन-देन का मामला | 
(ख) दूसरी जातियों के साथ विवाद । 

(ग) जंगल के कमंचारियों के साथ विवाद | 

(घ) पुलिस एवं ग्रन्य कर्मचारियों के साथ विवाद । 
(ड.) मारपीट के मामले । 
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(व) जमीन के झगड़े श्रादि । 


उक्त मामले श्रादिवासी पंचायत द्वारा सामान्यतया नहीं निपटाये जाते 
हैं। इसके लिये उन्हें सरकारी अदालत में जाना पड़ता है। जातिगत 
पंचायत के प्रत्ति उदासीनता के कारण यह भी देखने में आता है कि जो 
मामले परम्परागत रूप से जातीय पंचायत में जाते रहे हैं, वे भी अब 
सरकारी श्रदालत में जाने लगे हैँ। इससे स्पप्ट है कि जातीय पंचायत का 
कार्य घीरे-बीरे कम होता जा रहा है । 


3. प्रादिवासी पंचायत में दंड की जो व्यवस्था है, बह भी सामान्य से 
भिन्न हैं श्रौर उसे केवल उसी जाति के लोगों तक सीमित किया जा सकता 
है । जैसे श्रादिवासियों में डायन (ज्ा0८8) एवं ओका-भगत की परम्परा 
है। इसमें शारीरिक कष्ट दिया जाता है। किसी व्यक्ति को, खासकर 
महिला को, डायन करार देने पर उसे शारीरिक कष्ट दिया जाता है ।१४ कभी- 
कभी तो इस परिस्थिति में मौत भी हो जाती है। इसी प्रकार भूत-प्रेत के 
विद्वास में ओका-मगत द्वारा कष्ट दूर करने के नाम पर दर्दनाक शारीरिवः 
कष्ट दिया जाता है। श्रफ्रीका के भादिवासियों में डायन के सम्बन्ध में जो 
अध्ययन हुए हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रादिम समाज में 

न्घविद्वासों की जड़ें काफी गहरी हैं श्रौर प्राय: विश्व के सभी भागों में, 
इस समाज में, इसे देखा जा सकता है। प्रो० मार्क्स स्लूकमन ने अफ्रीकी 
समाज में डायन के भय एवं मुक्ति का श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। बेस अ्रफोकी 
प्रादिम समाज में इससे मुक्ति (॥॥-शॉएीटाओी ग्राएश्टाशशा) के 
लिये प्रान्दोलन भी चले हैं जिसका श्रच्छा प्रभाव पड़ा है 


4. श्रपराघधी श्रपना अपराध स्वीकार करे, या सत्य. बात कहे, इसके लिये 
' भी कई प्रकार के कठोर कदम उठाये जाते हैं --जैसे(क) पंच द्वारा अपराधी को 
गरम लोहा हाथ में लेने के लिये कहा जाता है । माना यह जाता है कि यदि 
वह निर्दोष है तो उसका हाथ नहीं जलेगा और दोपी होने पर जलेगा । 
(ख) एक बर्तन में घी को खूब गरम किया जाता है और उसमें दो सिक्के डाले 
जाते हैँ । श्रपराधी को उसमें हाथ डालकर इन्हें निकालने को वाहा जाता है । 
माना जाता है की यदि वह निर्दोष है तो उसका हाथ नहीं जलेगा। इस 
प्रकार वी गलत मान्यताग्रों पर आधारित दण्ड के नियम को श्राज के समाज 
द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


5. शभादिवासी समाज में जिस प्रकार के विवादों के निपटारे की परम्परा- 
गत व्ववस्था मोजूद थी, वे तो लोकभ्रदालत द्वारा निपठाये हो जाते है 
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लेकिन लोकअदालत ने श्रन्य विवादों को भो, यथा आदिवासियों एवं गैर 
श्रादिवासियों -के श्रापप्री विवाद, भूमि सम्बन्धी विवाद, फौजदारी 
कानून के श्रन्तर्गत आने वाले कई प्रकार के विवाद आदि सुलमाने 
की दिशा में प्रयास किया है। इस प्रकार उसने परम्परागत च्याय क्षेत्र का 
विस्तार किया है । 

ग्रादिवासी समाज की परम्परागत न्याय-व्यवस्थायें अन्धविश्वास, 
रूढ़ियों एवं श्रवैज्ञानिक गलत धारणाओं और मान्यताग्रों का बोल-वाला रहता 
था जिसके कारण निर्दोष व्यक्तियों यथा, तथाकथित डायन श्रादि को अमानुपिक 
यंत्रणायें एवं दंड भोगने पड़ते ये। लोकअदालत ने इस क्षेत्र में महत्त्वपुर्ण 
योगदान दिया है। उसने न केवल उनकी अ्रान्त घारणाग्रों की बदल कर 
उनके विवेक-भाव को जागृत करने का प्रयास किया है बल्कि शारीरिक दंड- 
प्रक्रिया को श्रस्त्रीकार करके दोषी व्यक्ति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण 
अपनाये जाने की भावना सुदृढ़ की है। अ्रन्वविश्वास या रूढ़िगत मान्य- 
ताझ्नों के कारण किसी निर्दोष को दंड मिल जाये, यह लोकश्रदालत की 
कल्पना शक्ति के परे की वात है और इसका दर्शन लोकअदालत द्वारा दिये 
गये विभिन्न निर्णयों से हो सकता है ! 
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प्रा की सामाजिक संरचना 


गांव और सुख्यालय 


कर 


जिन दस गांवों को अध्ययन में शामिल किया गया है, वे सभी बड़ौदा 
जिले की दो तहसीलों में स्थित हैं । कुछ गांव छोटा उदयपुर तहसील के हैं 
तो कुछ नसवाड़ी तहसील के । विकास की दृष्टि से भी ये गांव इन्हीं दोनों 
प्रखण्डों से जुड़े हुए हैं। श्रानन्द निकेतन श्राश्रम, जहां लोकश्रदालत का 
केन्द्रीय कार्यालय है, लगभग मध्य में है। आश्रम से नसवाड़ी एवं छोटा 
उदयपुर दोनों स्थानों की दूरी प्राय/ः समान है। सरकारी कार्यालयों एवं 
श्रावागमन की दृष्टि से यह क्षेत्र एक समय अत्यन्त श्रसुविधाजनक स्थिति में 
था लेकिन ग्राजकल यह क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ गया है। फिर भी अनेक 
गांवों की स्थिति इस दृष्टि से श्राज भी ज्यादा श्रच्छी नहीं मानी जा सकती । 
सरकारी कार्यालयों से सर्वेक्षित गांवों की दूरी नीचे लिखी तालिका में देख 
सकते हैं । 

पंचायती राज की स्थापना के बाद ग्रामस्तर पर प्रशासन एवं विकास 
की एजेन्सी के रूप में ग्राम पंचायतों कीं स्थापना हुई है लेकिन ग्राम पंचायत 
शासन की कोई विशेष श्रथिकार-प्राप्त इकाई नहीं है। वह प्रशासनिक 
व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है जिससे ग्राम को कुछ मामूली सी 
सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं श्रौर न्याय की दृष्टि से भी इसे सीमित भ्रधिकार 
हैं तथा वह न्याय पंचों के माध्यम से गांव में होने वाले छोटे-छोटे विवादों 
को सुलभाती भी है । पंचायत कार्यालय से सभी सर्वेक्षित गांवों की दूरी 2 
किलोमीटर से कम है । इसलिए इन गांवों के लोगों को पंचायती राज से 
सम्बन्धित सामान्य कार्यों के लिये दूर नहीं जाना पड़ता परन्तु इसके ऊपर की 
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तालिका संख्या-8 
गांव से स्थानीय मुख्यालयों की दूरी 


किमी 


क्र० गांव फा नाम पुलिस. पंचायत प्रखण्ट करा्यलिय छिल्ला मुख्यालय 





(]) रंगपुर ]7 0 30 25 
(2) मोटार्वाटा ]6 0 29 ]24 
(3) खेरका 5 2 24 28 
(4) जाम्वा 3 2 26 22 
(5)--गजलावांट ]7 0 30 ]9 
(6) फपराइलो 

(र्तनपुर) 4 ॥ 28 ]43 
(7) गोयावांट 46 0 24 39 
(8) मंकोड़ी 44 0 23 ]29 
(9) मभेखड़िया 4 2 27 823 
(0) बिजली ]2 2 25 ॥2] 





इकाई के बारे में यह स्थिति नहीं है। विकास की प्रमुख इकाई प्रखण्ड 
कार्यालय है. जिससे 4 गांवों की दूरी 2| से 25 किलोमीटर के चीच है 
प्रौर 6 यांवों की दूरी 26 से 30 किलोमीटर । पंचायती राज की मौजूदा 
व्यवस्था के भ्रन्तर्गत प्राय: प्रत्येक श्रावश्यक कार्य के लिये प्रखण्ड कार्पालय 
तक जाना पड़ता है। इसलिए दूरी की दृष्टि से प्रख्नण्ड कार्यालय की स्थिति 
प्रसुविधाजनक मान सकते हैं। गांव से इतनी दूर जाकर काम कराना इनके 
लिए कठिन हो जाता है और प्राथिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण यह 
दूरी उनका आथिक बोर बढ़ाती है । पुलिस चोकी से गांव की दूरी प्रपेक्षा- 
कृत कम है। 6 गांवों से पुलिस चौकी की दूरी | से ]5 किलोमीटर है 
जबकि 4 गांवों से ।6 से 20 किलीमीटर के बीच | पुलिस च्ोछकी काफो 
पुरानी है जबकि प्रखण्ड कार्यालय नियोजित अर्थव्यवस्था कया परिणाम है। 
क्षेत्र में घूमने प्रौर चर्चा करने से इस बात की पुष्टि हुई कि इस छम् में 
श्रापसी ऋगड़ों की जो स्थिति थी, उसमें पुलिस की उपस्थिति झावप्यक 
मानी जाती थी । करीब दो दशक पूर्व यहां के प्रादिवासी छोटे-छोदे मामलों 
में भी लड़ाई भगड़ा कर बैठते थे भोर मार पीट ब्राम बात पी । उस समय 
पुलिस चौकी ही प्रशसान की सबसे निकट की एकाई थी । जिला मुग्यालय 
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काफी दूर है। यत्यपि जिला मुख्यालय तक जाने के लिये वस की सामान्य 
सुविधा उपलब्ध है, फिर भी अधिक दूर होने के कारण सामान्य नागरिक 
भ्पनी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पुरा करता है और बहुत आवश्यक 
कार्य हाने पर ही जिला मुख्यालय तक जाता है । 


आवागमन की सुविधा 


भ्रन्य सामान्य सुविषाश्रों के लिये गांव के लोगों को कितनी दूर जाना 
पड़ता है, यह जानना भी उपयोगी रहेगा । इस क्षेत्र का आथिक व्यवहार 
कुछ वाजारों तक ही सीमित है। श्राश्रम के झ्रास-पास के गांवों के लिये 
मुख्य बाजार कवांट है। नसवाड़ी एवं छोटा उदयपुर से भी कुछ श्रावश्यक- 
ताओ्रों की पूत्ति हो जाती है । पिछले दो दशकों में सड़कों का पर्याप्त विकास 
हुआ है ओर स्थानीय सड़कें प्रायः सभी क्षेत्रों में अवस्थित हैं । गांव के लोगों 
की सीमित ब्रावश्यकताओरं को देखते हुए उन्हें आवागमन की दूरी कम खलती 
है । तालिका 9 (पृष्ठ 47) से विभिन्न उपयोगी केन्द्रों के गांव की दूरी की 
जानकारी उपलब्ध हो सकती है । 
सुविधा की दृष्टि से चिकित्सा, तारघर एवं बिजली की सुविधा श्राज भी 
कई गांवों को उपलब्ध नहीं है । रेलवे स्टेशन भी दूर है, यद्यपि सड़क से 
प्रावागमन की सामान्य सुविधा सुलभ हो जाती है। माल की खरीद-विक्री 
के लिये प्राय: सभी गांवों के लोगों को दूरस्थ बाजार में जाना पड़ता है। 
लोकगअदालत की दूरी कुछ गांवों से कम है तो कुछ गांवों से ज्यादा । इससे 
स्पष्ट होता है कि लोकग्रदालत का कार्य क्षेत्र दूर के गांवों तक फंला हुआ है 
झ्रौर दूरस्थ गांवों के लोग भी विवादों को सुलझाने के लिये यहां आते 
हैँ । 
भुम्ति श्रोर उसका वितरण 
सर्वेक्षित गांवों में जमीन एवं उसके उपयोग की स्थिति से वहां की श्राथिक 
स्थिति का अश्रन्दाज लगा सकते हैं। भूमि सम्बन्धी दो प्रकार के शआ्रांकड़े दिये 
जा रहे हैं जिनसे उस क्षेत्र की आ्थिक स्थिति का दर्शन हो सकता है -- 
() गांव में कुल जमीन एवं उसका किस्म के श्ननुसार उपयोग, झौर 
(2) भूमि-वितरण की स्थिति । जितनी जमीन में सुविधापूर्वक खेती की जा 
सकती है उस पर खेती होती है श्रौर शेष भाग जंगलों के नीचे एवं वेकार 
रहता है । जनसंख्या की वृद्धि एवं कृपि का ज्ञान बढ़ने के साथ-साथ वंजर 
. भूमि को भी खेती योग्य बनाने का सतृत प्रयास किया जाता रहा है | सर्वेक्षित 
गांवों में कुल जमीन की स्थिति तालिका 0 (पृष्ठ 48) के भनुसार है । 
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तालिका संख्या-0 


भूसि का प्रकार एवं उपयोग 


ऋं० गांव का नाम कृषि होती है मकानों में वंजर कुल क्षेत्रफल 
ह प्रयूक्त - एकड़ में 
(।) रंगपुर 600 5 239 854 
(2) मोठावांटा 453 20 [38 9]] 
(3) बैरका 000 50 92. [42 
(4) जाम्वा 800 0 205 05 
(5) गजलावबांट 95 5 00 200 
(6) कपराइली (रतनपुर) 280 0 65 345 
(7) गोयावांट 300 20 380 700 
(8) मंकोड़ी 580 20 490 790 
(9) मेखड़िया 652 क 00 657 
(40) विजली 332 5 0 34 





अ्रधिकांश गांवों में जितनी जमीन खेती लायक है, उस सब पर खेती 
होती है | वंजर भूमि की जो स्थिति है, उसमें सामान्यतः: खेती होना संभव 
नहीं । विशेष योजना द्वारा उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। गजला- 
वांट एवं मेखड़िया में तो जमीन काफी सीमित है श्रौर यहां बंजर भूमि भी 
नहीं है । कुछ गांवों में मकान काफी कम जमीन पर स्थित हैं । 

गांव की आर्थिक स्थिति का अंदाज लगाने के लिये भूमि वितरण की 
स्थिति को भी देखना श्रावश्यक है | श्रादिवासी गांव में मकान के लिये जमीन 
सभी के पास है । लेकिन खेती की जमीन सब परिवारों के पास नहीं है। 
कुछ भूमिहीन परिवार भी हैं। श्रामतीर पर झादिवासी परिवार के पास 
कुछ न कुछ खेती की जमीन होती है । परन्तु फिर भी किन्‍्हीं कारणों से कुछ 
परिवार भूमिहीन हो गये हैं। उनकी भूमिहीनता का कारण जानने के प्रयास 
में निम्न तथ्य सामने आये :-- 


(क) कज़ें में फंसने के कारण उनकी जमीन हाथ से निकल गयी और वे 
भूमिहीन की स्थिति में श्रा गये । जैसे विवाह, मृत्यु या श्रन्य कठिन 
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बन पु ब्द 


परिस्थितियों में कर्ज लेने पर जमीन दूसरे के हाथ में चली 
गयी | 
(ख) कुछ परिवारों ने श्रपना मूल गांव छोड़कर दूमरे गांव में जाकर 
झोपड़ी बना ली। ऐसी स्थिति में नये गांव में वे भूमिहीन हो 
गये । ड 
(ग) गैर आदिवासी लोग बन्धे की तलाश में आये श्लीर गांव में फोपड़ों 
बना ली | कुम्हार, खाती, नाई या अ्रन्य मजदूर स्तर की जातियों 
के ऐसे लोग भूमिहीन की श्रेणी में स्वत: श्रा गये क्योंकि बाहर 
से आने के कारण उनके पास भूमि होना संभव नहीं था । 
पृष्ठ 50 में तालिका ]| से विभिन्‍न गांवों में भूमि वितरण की स्थिति 
देखी जा सकती है । 
इस क्षेत्र में भूमि वितरण की स्थिति को देखते हुए क्पि विकास की 
संभावना उत्साहवर्धक है । हालांकि परम्परागत कृषि-पद्धति पिछड़ी हुई एवं 
वर्पा पर निर्भर होने के कारण उत्पादन श्रत्यन्त कम है। फिर भी पिछले एव 
दद्धक में उन्नत कृषि के तरीकों के प्रसार के कारण यहां कृृपि-विकास देखने में 
प्राया है | गांव के लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की कि हमने पिछले दस वर्षों 
में क्रपि की श्रच्छी पद्धत्ति सीखी है और हमें सिंचाई की सुविधा भी मिली है 
श्रीर इन दोनों सुविधाश्रों के कारण उत्पादन में दो से लेकर सात-प्राठ गुणा 
तक वृद्धि हुई है | पूरे क्षेत्र में भूमिगत (भ्रन्डर ग्राउन्ड) पाइप लाइन देखने को 
मिलती है । उन्नत कृषि के प्रशिक्षण एवं सिचाई-मुविधा के विस्तार से कम 
जमीन में श्रघिक पैदावार करने का श्रवसर मिला है । कुछ वर्ष पूर्व गांवों में 
कुओझं का श्रभाव था | लेकिन झाज प्राय: सभी गांवों में सिचाई के लिये 
कुएं हैं। गजलावांट, रंगपुर, जाम्बा, मोटावांटा आदि गांवों में शाक्तियाली 
पम्पिंग सेट से गांवों के लोगों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध वाराई 
गई है श्रौर सिंचाई की सामूहिक व्यवस्था का विकास हुमा है । 


जाति और ग्रामसभा 

सामाजिक व्यवस्था में जाति सबसे प्रधिक प्रभावी तत्व है। आादिवासी- 
प्रधान गांवों में श्रनेक आदिवासी उपजातियां हैं ॥ इन उपजातियों की अपनी- 
श्रपनी परम्पराये हैँ । इस परम्पराग्रों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सनभाप्रों 
ने अनेक विवादों को सुलझाया है । इन गांवों का जातीय ढांचा एवं घियाद 
सुलभाने की स्थिति तालिका-] 2 पृष्ठ 5 में दर्शाई गयी है। 

इन गांवों की सामाजिक संरचना को देखते हुए यह कहना उचित होगा 
कि इन गांवों के मूल निवासी प्रादिवासी है। हरिजन या सवर्ण हिन्दू यहां 
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| 52 ल्‍ लोक अदालत 


बाद में झाये हैं । श्रादिवासी जातियों में राठवा, भील एवं नायका हैं । वैसे 
ये सभी श्रदिवासी कहे जाते हैं, परन्तु ये उपजातियों में बटे हुए हैं श्जौर आपस 
में भेदभाव भी वरतते हैं। राठवा एवं भील अपने को उच्च मानते हैं । 
परन्तु यह भेदभाव उतना कठोर नहीं है जितना हिन्दू सवर्ण एवं हरिजन के 
बीच है| ग्राम स्तर पर सभी आदिवासी हैं'और श्रादिवासी के नाते एक 
सूत्र में बंधे हुए हैं। जातीय संगठन का प्रभाव क्षेत्र, परम्परा, रीति-रिवाज 
एवं संस्कार तक सीमित है। विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों में प्रन्तर है । 

ग्रामसभा द्वारा विवादों को सुललकाने की जो स्थिति देखने में श्राई है उस 
पर से यह कहना चाहेंगे कि अभी तक यह बात जड़ नहीं पकड़ सकी या ऐसी 
व्यवस्था विकसित नही हो पायी है कि ग्रामस्तर पर लोकअभ्रदालत सुचाझ 
रूप से चल सके । जो गांव उत्साही हैं उनमें तो ग्रामस्तर पर लोकग्रदालत 
का काम चलता पाया जाता है परन्तु सामान्य स्थिति में लोग श्राश्रम की 
लोकग्रदालत में ही जाने के श्रम्यस्त हैं । 

इन गांवों में लोगों का शैक्षणिक स्तर काफी गिरा हुआ है। आश्रम 
स्थापना के पूर्व तो इस क्षेत्र में साक्षर व्यक्ति नहीं के बराबर थे। शिक्षा 
का विस्तार एवं रुचि जागृत करने का श्रेय आश्रम को दिया जाना चाहिये । 
आरम्भ में प्रोढ़ शिक्षा का कार्यक्रम श्राश्रम की और से शुरू किया गया था । 
बाद मे क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना हुई। झाज विभिन्‍न सर्वेक्षित गांवों में 
शिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है : 

तालिका संख्या--3 
गांवों में शिक्षा का स्तर 


आं० गांव का नाम श्रक्षरज्ञान प्राथमिक उ०» प्रायमिक् माध्यमिक कालेज योग 


शिक्षा शिक्षा शिक्षा. शिक्षा 

(]) रंगपुर 75 40 4 2 00 ]28 
(2) मोटावांटा ]70 ]25 9 3 ] 308 
(3) खेरका 25 50 9 7 | 492 
(4) जाम्वा 38 35 00 0 00 73 
(5) गजलावांट 7 8 00 0 00 85 
(6) कपराइली (रतन- 

पुर) 25 25 00 4 00 54 
(7) गोयावांट 35 25 20 3 00 83 
(8) मंकोड़ी 30 24 26 हि 00 487 
(9) मेखड़िया प्र 30 00 3 00 40 
(]0) बिजली 80 50 00 0 ॥ 6] 
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शिक्षा के प्रति गांव के लोगों की रूचि श्रामतौर पर कम है। ये बच्चों 
| की पढ़ाई में रूचि नहीं दिखाते श्रौर उनके बच्चे घर के काम-काज में लगे रहते 
हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या प्रत्यन्त कम है । 
श्राश्नम की भोर से एक विद्यालय चलता है, जहां आस-पड़ोस के गांवों के 
विद्यार्थियों के लिये स्वावलम्बी शिक्षा की व्यवस्था है। इसे 'जीवनशाला 
ताम दिया गया है। यहां कम उम्र के बच्चे भ्रात्ते हैं भौर उन्हें सामान्य 
शिक्षा के साथ-साथ कृषि, तकनीकी तथा पभ्रन्य जीवनोपयोगी विपयों का 
शिक्षण दिया जाता है । यहां से निकले हुए विद्यार्थी घर पर जाकर भ्रच्छी 
खेती करते हैं श्रोर गांव की तकनोकी श्रावश्यकता की भी पृतति करते हैं । 
आ्राश्नम की जीवनशाला शिक्षा के क्षेत्र में एक आकर्षक प्रयोग है जहां स्वाव- 
लम्बी छिक्षण की प्रेरणा मिलती है । 


लोकश्रदालत औौर ग्राम पंचायत 


लोकप्रदालत श्रौर ग्राम पंचायत के बीच तनाव देखने में नहीं झाया । 
ग्रामदानी गांव और न्याय पंचायतों के बीच भी तनाव की स्थित्ति नहीं है । 
सैद्धान्तिक दुष्टि से ग्रामदान का विचार व्यापक है श्रोर इसमें स्वश्वासन को 
भावना निहित है। इस कारण ग्रामदानी गांव के विवाद न्याय पंचायत में 
' न जाने की स्थिति में किसी प्रकार के तनाव की वात नहों होती । इसी 
प्रकार सामान्य गांवों से भी जब विवाद न्यायपंचायत में न जाकर लोक- 
प्रदालत में जाता है तो तनाव की संभावना नहीं रहती क्योंकि लोकप्रदालत 
में विवाद स्वेच्छा से लाया जाता है। लोकअदालत, ग्रामदानी गांव श्लौर 
न्यायपंचायत के बीच सद्भाव रखने वाले निम्न तत्व देखने में भ्राये : 


() कुशल नेतृत्व-श्री हरिवललभ परील के नेतृत्व के कारण उक्त 
संस्थाश्रों में सदभाव कायम रहता है । 


(2) लक्ष्य की एकता-लोकप्नदालत, न्यायपंचायत या पग्रामदानी गांवों 
की समस्‍यायें, इन सबके लक्ष्यों में विरोधाभास नहीं हैं । हां, उनमें 
संद्धान्तिक एवं कार्य पक्ष में कमी हो सकती है । 

(3) जैसा ऊपर कहा गया है लोकभ्दालत या पग्रामदानी गांवों की ग्राम 
सभायें प्रन्य संस्थाप्नों (प्राम पंचायत, न्यायपंचायत) के कार्य में 
हस्तक्षेप नहीं करतीं चल्कि उनके साथ सहयोगात्मक सम्बन्ध रसने 
वा प्रयास करती हैं । 
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लोक अदालत 


सारांद्र 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(च) 


लोकग्रदालत गांवों में रहने वाले विभिन्न जातियों के लोगों की एक 
सूत्र में आवद्ध करने के लिए प्रयललशील रही है । आदिवासियों एवं 
गेर आ्रादिवासियों--सभी को लोकगदालत में जाने एवं वहां के भ्रनुभवों 
से एकता की सीख मिलती है। गांवों के लोग यह महसूस करने 
लगे हैं कि ग्राम-एकता कायम करने में लोकअदालत का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 


विवादों को सुलमाने में जातीय पंचायत की परम्परागत बुराइयों 
को कम करने में लोकअझदालत का प्रभाव उल्लेखनीय है । वातचीत 
के दौरान प्राय: सभी गांवों के लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें 
प्रन्धविश्वास, भूत-प्रेत एवं अन्य गलत परम्पराओं को समाप्त 
करने की प्रेरणा लोकप्रदालत से मिली है और श्रत्र भी वरावर मिल 
रही है । ह 
जातीय न्याय-व्यवस्था का कार्य-क्षेत्र सीमित था और कोटे में जाने 
की प्रवृत्ति में वृद्धि होने के कारण जातीय पंचायत का महत्त्व 
उत्तरोत्तर कम होता जा रहा था। लोकअ्दालत ने इस विचार को 
मजबूत किया है कि स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलमाना भ्रधिक 
लाभकर है। यही कारण है कि गांवों के लोग जातीय सीमा से हट- 
कर लोकग्रदालत एवं ग्राम सभाझ्नरों के माध्यम से विवादों को 
सुलझाने का प्रयास करने लगे हैं । 


गजलावांट, रंगपुर, जाम्बा आदि गांवों के लोग इस बात का विशेष 


, प्रयास करते पाये गये कि आसपास के गांवों के लोग भी श्रपने विवाद 


लोकअदालत के माध्यम से सुलभायें तो उनके लिए ज्यादा हिंतकर 
होगा | ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जिनमें गजलावांट, रंगपुर, 
जाम्बा पभ्रादि गांव के लोगों ने पास के गांव के लोगों के विवाद को 
सुलभाने में अपनी प्रोर से हर संभव मदद की” और जो विवाद वे 
नहीं सुलका सके, उन्हें लोकअदालत के सहयोग से सुलझाने का 
प्रयास किया । 

ग्रामवासियों को महाजनों, पुलिस या अन्य सरकारी कर्मचारियों एवं 
बड़े किसानों आदि के शोपण एवं श्रन्याथ का मुकाबला करने की 
प्रेरणा लोकअदालत से मिलती है झौर उन्हें श्रपनी संगठन-शक्ति का 
भान करने का श्रवसर मिला है [१ 
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संदर्भ 
. देखें, स्वप्न हुए साकार, १० सं० 7-9, सोसाइटी फार टेवलपिग ग्रामदान, 
नई दिल्‍ली--972 । 
2. देखें, श्री हृरिवल्लभ परीख, “क्रान्ति का भ्ररणोदय, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, बाशघमी 


973 । 
3. देखें, श्री हृरिवल्लभ परीख की उबत पुस्तक एवं प्रस्तुत भ्रध्यपन का परिशिप्ट | 


कै 


लोकग्रदालत का संगठन 


संगठन 

लोकअदालत का विकास क्रमश: हुश्ना है, इस कारण इसके संगठनात्मक 
स्वरूप को बने-बनाये ढांचे में विठाना सम्भव नहीं है। लोकभ्रदालत के 
प्रारम्भकर्ता एवं उसमें लगे लोगों ने भी उसके संगठनात्मक स्वरूप पर कम 
ध्यान दिया है। प्रारम्भ में तो यह पूर्णतया विश्वास पर श्राघारित मौखिक 
न्याय व्यवस्था थी और संगठन के नाम पर प्राय: कुछ भी नहीं था। जातीय 
पंचायत से भिन्न होने के कारण इसमें जातीय पंचायत जैसी परम्परागत 
व्यवस्था का भी अ्रभाव था। प्रारम्भ में श्री हरिबललभ परीख स्वयं ही 
सारा काम देखते थे एवं संगठन उच तक ही सीमित था। श्रत: संगठन के 
बारे में विस्तार से कुछ कहना श्रमी भी संभव नहीं हो पा रहा है । फिर 
भी श्रध्ययन के दौरान जो तथ्य सामने भाये हैं, उन पर हम इस श्रध्याय में 
विचार करना चाहेंगे। 

लोकश्नदालत के संगठन के सम्बन्ध में कालक्रम के अनुसार विचार करना 
उपयोगी होगा क्‍योंकि संगठन में स्पष्टता एवं मजबूती भी उसी के भनुसार 
देखने में प्रायी है । लोकअदालत के संगठन को इस क्रम में देख सकते हैं :-- 


. चल लोकश्रदालत (]096 7.00 ४0847) 
2. केन्द्रीय लोकअदालत का विकास 
3. लोकश्रदालत का मौजूदा संगठन 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके संगठनात्मक स्वरूप के बारे में 
निश्चित ढांचा प्रस्तुत करना संभव नहीं है और इस बारे में जानकारी का 
भी अभाव रहा है इसलिए इसके संगठनात्मक पक्ष पर विचार करते समग्र 
प्रत्येक अंग पर उसके तीन मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे : 
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|. संगठन का रूप एवं पदाधिकारी 
2, कार्य एवं अधिकार क्षेत्र 
() प्रारम्भिक संगठन-चल लोकभश्रदालत' (४०७९ 7.0/ 
/&09[8/) 

लोकअदाल त की प्रारम्भिक श्रवस्था में संगठन का खास स्वरूप नहीं था । 
सन्‌ 950 से 55 तक यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर होता रहा। इस 
में लोकश्रदालत का कार्य श्रन्य कार्यों से जुड़ा हुआ था। जैसा कि पहले 
उल्लेख कर चुके हैं श्री हरिवल्लभ परीख इस क्षेत्र में गांधीवादी विचार के 
प्रनुसार समाज-तेवा के कार्य में लगे हुए थे श्रौर प्रारम्मिक दिनों में ही उनके 
सामने मुख्य सवाल यहां के विवादों को सुलभाने का भ्रा गया था। उन 
दिनों गांव-गांव में व्यक्तिगत भौर पारिवारिक विवादों के साथ महाजन, पुलिस 
एवं भ्रन्य कर्मचारियों के सम्बन्धित विवाद भी उनके सामने प्राते थे। क्षेत्र 
के लोगों की श्राथिक स्थिति सुधारने एवं उनमें पारस्परिक सौहार्द पैदा करने 
की दृष्टि से उन विवादों को सुलभाना ज़रूरी धा। उपरोक्त श्रवधि में 
व्यक्तिगत एवं सामूहिक पदयात्राप्नों का कार्यक्रम व्यापक रूप से चला जिससे 
सम्पर्क एवं कार्य की भूमिका बनी । जहां जो विवाद उनके सामने स्वभावतः 
श्राये, वे उन्हें सुलभाने का प्रयास करने लगे झौर यही प्रयास धीरे-धीरे लोक- 
प्रदालत की प्रारम्भिक भूमिका के रूप में मूर्तमान हो गये। इस प्रारम्भिक 
श्रवस्था के संगठन का केन्द्रचिन्दु व्यक्ति ही था । 

उस समय विवाद सुलकाने में जी प्रक्रिया श्रपनायी जाती थी, उसको 
दो भागों में बांठ सकते हैं :- 


(क) श्री हरिबल्लभ परीख द्वारा विवाद सुलझाने की स्थिति में 
संगठन । 


(ख) पश्राश्नम के ग्रन्य व्यक्तियों द्ारा पदयात्रा के दौरान विवाद सुलकाने 
में संगठनात्मक स्वरूप । 

जिस गांव में श्रो हरिबल्लभ परीख मौजूद रहते थे, वहां लोकमग्रदालत 
के संगठन के केन्द्रविन्दु वे स्वयं होते थे । इस प्रकार की चल लोकभश्रदालत 
((00॥6 7.0/: ४09]8/) में उन्हें एक गांव में एक से प्रधिक दिनों 
तक भी रुकना पड़ता था। समय विवाद की संझया एवं प्रकृति (पराएटा' 
शा वरधापा8 0 08505) पर निर्भर करता था। इनकी उपस्थिति में 
संगठनात्मक स्वरूप सामान्यतया इस प्रकार रहता घा-(झछो) प्रध्यक्ष 


586 लोके अदालत 


(ख) पंच (ग) उपस्थित समुदाय । विवाद प्रस्तुतकर्त्ता एवं दूसरा पक्ष अपनी 
वात रखता झोर अव्यक्ष श्री हरिवललभ परीख इस वारे में पूरी जान- 
कारी प्राप्त करते । पंच की नियुक्ति भी उतनी व्यवस्थित रूप से नहीं होती 
थी जितनी श्राज होती है । सामान्यत: गांव के प्रमुख लोग पंच का काम कर 
देते थे और पंच की राय पर अध्यक्ष विवाद सुलझा देते थे। उपस्थित जन- 
समुदाय की राय भी ली जाती थी लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह थी 
कि श्रध्यक्ष सारा काम स्वयं की जिम्मेदारी पर करके विवादइग्रस्त पक्षों में 
समभोौोता करा देता था । उस समय विवादों का किसी प्रकार का विवरण 
नहीं रखा जाता था शोर न यह संभव ही था। यही कारण है कि उन दिलों 
के निणित किये गये विवादों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है । 

आश्रम के ग्रन्‍्य व्यक्ति जब गांवों में जाते थे तो वे भी विवादों 
को सुलभाने का प्रयास करते थे। उनकी नीति भी विवाद सुल माने में 
समभोौते का मार्ग अपनाने तक ही सीमित रहती थी । संगठनात्मक दृष्टि 
से थोड़ी भिन्नता यह रहती थी कि यहां अध्यक्ष उत्तना प्रभावों नहीं होता था 
जितना पहली स्थिति में होता था। यहां गांव के प्रमुख को इस काम में 
पहल करने का प्रयास करना पड़ता था और श्राश्रम के कार्यकर्ता इस काम 
में मदद करते थे । यहां यह स्वीकार करना चाहिये कि इस स्थिति में 
सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया श्रधिक मजबूत थी । ऐसे विवाद, जो उस समय 
नहीं सुलभ पाते थे, उन पर विचार करने के लिये ग्राश्नम में निश्चित तारीख 
को उन्हें सुलफ्राने का प्रयास किया जाता था और तब श्रध्यक्ष की भूमिक्रा 
पुनः उतनी ही प्रभावी एवं महत्त्वपूर्ण बन जाती थी । 

लोकग्रदालत के प्रारम्भिक संगठनात्मक स्वरूप की प्रमुख वातों के वारे 
में कह सकते हैं कि (क) इस श्रवस्था में संगठन व्यक्ति-प्रधान था। 
(ख) परम्परागत जातीय पंच को खास महत्त्व प्राप्त था । (ग) सामूहिक निर्णय 
पर जोर दिया जाता था | (घ) विवाद सम्बन्धी लिखित विवरण का श्रभाव 
था । (ड) अश्रनिणित विवाद सुलभाने के लिये आश्रम में बैठकें होती थीं । 


(2) संगठन का विकास 


घूम-धूमकर विवादों को सुलकाने का यह क्रम चलता रहा श्रीर विवादों 
की संख्या को देखते हुए यह एक व्यापक कार्य हो गया। प्रारम्भ से ही इस 
बात पर बल दिया जाता रहा कि ऐसी शक्ति विकसित हो जिसके श्राधार 
पर गांव के विवाद गांव में ही सुलकाये जायं । जब आाश्वम के कार्य का 
विस्तार हुआ और काम का ढांचा भी बदला तो विवादों को सुलभाने के लिए 
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प्राथ्वम में भ्राने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। स्वभावत: लोकप्रदालत 
की बैठकें गांवों के स्थान पर श्राश्वम में होने लगीं। इस दौरान सत्तत पद- 
यात्रा का क्रम भी कम हुआ । इन दिनों लोकप्रदालत सम्बन्धी व्यवस्था में 
एक प्रमुख परिवर्तन प्रोर भी हुआ श्रौर वह यह कि पड़ौस के लोग अपने 
विवाद श्राश्रम में लाने लगे और विवादों की संख्या बढ़ने के कारण यह 
प्रावट्यक हो गया कि लोकश्नदालत के काम को थोड़ा बहुत व्यवस्थित 
किया जाय। सन्‌ 955 से 65 की श्रवधि में लोकश्रदालत का केन्द्र 
मजबूत हुआ्रा और संगठनात्मंक स्वरूप भी थोड़ा निखरा। लेकिन फिर भी 
संगठन को किसी बने-वनाये ढांचे में नहीं बांधा गया, बल्कि इसका खुला रूप 
ही कायम रहा | लोग विवाद लाते श्रौर श्रव्यक्ष द्वारा उन विवादों के बारे में 
प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करके उन्हें लोकग्दालत की प्रगली बैठक की 
तारीख बता दी जाती एवं निश्चित तारीख को विवाद सुलभाने का प्रयास 
किया जाता। इस सन्दर्भ वर्ष में संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार से 
रहा : 


(क) प्रध्यक्ष विवादों की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करके बंठक की 
तारीख बताता था । 


(ख) विवाद सम्बन्धी सामान्य जानकारी नोट कर ली जातो थी। यह 
कार्य श्राश्रम का कोई कार्यकर्त्ता या श्रध्यक्ष स्वयं करता था । 


(ग) विवाद की सुनवाई के समय प्रमुख भूमिका श्रध्यक्ष की होती घी । 
वह स्वयं दोनों पक्षों की बात सुनता था श्रौर उपस्थित लोगों की 
राय जानकर निर्णय देता था तथा आमतौर पर उस निर्णय को 
स्वीकार कर लिया जाता था । 

(घ) विवाद को गांव के लोग स्वयं सुलकार्ये, इस दिशा में प्रयास सन्‌ 
960 के प्रास-पास ही श्ररम्म किया गया और सक्रिय एवं ग्राम- 
दानी गांवों में ग्राम सभाप्रों की स्थापना की गयी। हर ग्राम सभा 
का एक ध्रध्यक्ष होता था, जो प्रामस्तर पर लोकग्रदालत की बेठक 
बुलाता, विवादों को सुलझाने के लिये पंच को नियुक्ति की जाती एवं 
पंचों की राय से ग्राम सभा द्वारा विवाद मुलकाने वा प्रयास किया 
जाता था । 


एस प्रवधि भें लोकग्रदालत की स्थिति यह रही -- 
केन्द्रीय लोकअदालत का संगठन मजबूत हुप्ता-- 
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(क) विवादों की जानकारी संक्षेप में रखे जाने की प्रक्षिया का प्रारम्भ 
हुआ । 

(ख) श्रध्यक्ष का प्रभाव अधिक मजबूत हुआ । 

(ग) ग्रामस्तर पर लोकअ्रदालत का काम फंलनता प्रारम्भ हुआ्ना । 

(3) मौजूदा संगठन 
इस समय लोकभ्नदालत का दो स्तर का संग्रठनात्मक स्वरूप है : 
केन्द्रीय लोकभ्रदालत और 
ग्राम लोकअदालत 
केन्द्रीय लोकश्रदालत 
केन्द्रीय लोकश्रदालत के निम्नलिखित अंग हैं : 

(क) श्रध्यक्ष-केन्द्रीय लोकप्रदालत के स्थायी श्रध्यक्ष श्री हरिवल्लभ 
परीख हैं। प्राय: सभी बंठकों में वे उपस्थित रहते हैं। लोकअ्रदालत की 
बैठकों में इनके नेतृत्व का प्रभाव देखा जा सकता है। श्रव्यक्ष को व्यापक 
अधिकार प्राप्त हैं। उनका यह प्रयास रहता है कि लोकग्नदालत का कार्य 
स्थानीय लोग स्वयं करें श्रौर यही कारण है कि वे श्रपने श्राप को मार्ग दर्शन 
तक ही सीमित रखने का प्रयास करते हैं। फिर भी निर्णय प्रक्रिया में इनको 
भूमिका प्रमुख रहती है ।! अ्रध्यक्ष को निम्न कार्य करते देखा गया : 

(अ) विवादों को स्पष्ट करना । 

(शा) सत्य जानकारी प्राप्त करने में सक्रिय रूप में मदद करना । 
(इ) निर्णय के समय श्रायी गृत्यियां सुलभाना । 

(ई) करार खत तैयार करना । 

(उ) श्रन्‍्य श्रावदयक मार्गदर्शन करना । 

इसके अतिरिक्त विवाद की प्रारम्भिक कायंवाही में भी श्रध्यक्ष मदद 
करता है । भ्रामतौर पर विवाद के रजिस्ट्रेशन के समय वह स्वयं विवाद 
की सामान्य जानकारी प्राप्त करता है । 

(ख) मंत्री--लोकअदालत का एक मंत्री होता है। यह मंत्री आश्रम का 
स्थायी कार्यकर्त्ता होता है। श्रभी तक जो व्यक्ति मंत्री के रूप में कार्य करते 


रहे हैं, वे ध्राश्मम के स्थानीय कार्यकर्ता नहीं हैं। वे गर शआ्रादिवासी भी हैं 
इस प्रकार अध्यक्ष एवं मंत्री दोनों गैर आदिवासी रहे हैं, परन्तु यहां के 
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लोगों का इन पर पूरा विश्वास देखा गया है । 
मंत्री श्रामतौर पर निम्नलिखित कार्य करता है :-- 
(अर) विवाद का रजिस्ट्रेशन । 
(श्रा) विवाद की सामान्य जानकारी प्राप्त कर उसे लिखना । 
(४) पत्र-व्यवहार । ह 
(ई) लोकश्रदालत के कार्यालय को देखना । 


(उ) बेठक के समय विवाद को प्रस्तुत करना तथा कार्य में भ्रध्यक्ष की 
मदद करना | 


इसके श्रतिरिक्‍त मंत्री श्रध्यक्ष की भप्रनुपस्थिति में लोकप्रदालत की प्रन्य कार्य- 
वाहो भी देखता है ।* जैसा कि डा० उपेद्ध वक्षी ने कहा है, “प्रध्यक्ष की प्रनु- 
पस्थिति में वह लोकप्रदालत में थ्राये कुछ विवादों को सुलकाता है” । लेकिन 
हम यहां यह भी कहना चाहेंगे कि भ्रध्यक्ष की श्रनुपस्थित में लोकप्रदालत के 
काम में लोग कठिनाई महसूस करते हैं । 

मंत्री ग्राश्वम का कार्यकर्ता होने के कारण उसका पश्ाथिक भार प्राश्नम पर 
होता है । कार्यालय सम्बन्धी श्रन्य खर्च भी प्राध्म वहन करता है। लोक- 
प्रदालत में किसी प्रकार की फीस नहीं है। संगठन एवं व्यवस्था सम्बन्धी 
सभी खच श्राश्नम ही उठाता है | 
(ग) जूरी -विवाद को सुलभाने में जूरी की भूमिका प्रमुख है। जूरी 
की व्यवस्था 966 से प्रारम्भ हुई । इस व्यवस्था के विकास के पीछे मूल 
भावना यह रही कि स्थानीय जोग स्वयं इस काम को करे ताकि इससे कार्य 
में स्थायित्व पश्राये | वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येवा विवाद के लिये श्रलग-प्रलग 
जूरी नियुक्त किये जाते है | दोनों पक्षों की श्रोर से जूरी के लिये नाम मांगे 
जाते हैं श्रोर सभा की राय से श्रध्यक्ष द्वारा जूरी को नियुविति की 
जाती है। 

जूरी का मुख्य कार्य विवाद के विविध पक्षों पर विचार करके निर्णय देना 
है। जूरी की संख्या भ्रामतौर पर घार--दोनों पक्षों से दो-दो होती है | जूरी 
सभा से श्रलग जाकर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं शोर पारस्वरिक विचार- 
विमर्श करके भ्रपना निर्णय देते हैं । विवाद सुलकाने के बाद करारसत पर 
जूरी के हस्ताक्षर होते हैं। करारसत पर उनके प्रतिरिक्त दोनों पक्षों एवं 
प्रध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होते हैं । जूरी की नेतिक जिम्मेदारी यह भी देखी 


गयी कि वह एस बात का भी प्रयास करें कि दोनों पक्ष केवल निर्णय को 
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स्वीकार ही नहीं करें वल्कि उस पर अमल भी करें । 

जूरी को किसी प्रकार का आनरेरियम नहीं दिया जाता । यह पद पृर्णतया 
श्रानरेरी है। जूरी की योग्यता के बारे में कोई खास नियम नहीं है पर 
वह स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क रखने वाला जिम्मेदार नागरिक हो, इस बात का 
ध्यान अवदय रखा जाता है । 

कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों एवं फाइलों श्रादि से जो जानकारी, 
आंकड़े एवं सामग्री प्राप्त हो सकी, उसके श्राधार पर यह कहना चाहेंगे कि 
पहले विवाद सम्बन्धी नाम-मात्र की जानकारी रखी जाती थी। यह नहीं 
कहा जा सकता कि अब भी कार्यालय पूर्णतः व्यवस्थित है और सभी विवरण 
पर्याप्त मात्रा में एवं सन्‍्तोषजनक ढंग से रखे जाते हैं। कार्यालय पक्ष तो 
इतना कमजोर देखने में भ्राया कि निणित विवादों के पूरे करारखत भी 
प्राप्त नहीं हो सके । पिछले चार वर्षों के उपलब्ध करारखतों की स्थिति 
नीचे की तालिका में देख सकते हैं : 


तालिका संख्या-4 
विवाद की सुनवाई एवं करारखत की स्थिति 





वर्ष लोकभअ्दालत की सुनवाई हेतु प्राप्त प्राप्त करार- 

बैठकों की संख्या प्रस्तुत विवाद करारखत खतों का प्रतिशत 
(संख्या ) (संख्या) 
972 3 5ाा 33 5--72 
973* 5 574 2] 3--.66 
974 7 340 39 ]--47 
975 5 ३24 57 7--59 
(नवम्बर तक) 








+ करारखतों की पूरी फाइल नहीं प्राप्त हो सकी । 


उपरोक्त तालिका के श्राघार पर यह तो कह सकते हैं कि पहले से श्रधिक 
संख्या में करारखत रखे जाते हैं श्रोर लोकभ्रदालत की बैठकों की संरुया के बारे 
में भी जानकारी मिलती है | लेकिन जो विवाद निर्णयाय॑ प्रस्तुत किये गये श्रौर 
जिनके करारखत मौजूद हैं, उनमें काफो फर्क है। इस फर्क के बारे में निम्न 
बातें सामने भ्रायीं : 
(क) कार्यालय व्यवस्थित न होने के कारण पूरे करारखत नहीं रखे जा सके ॥ 
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कई विवादों के निर्णय लिखित रूप में न किये जाकर मोखिक रुप से हो दे 
दिये गये । जैसे पति-पत्नी के बीच मतभेद के मामलों में दोनों पल्त की 
सहमति हो जाने पर निर्णय में लेने-देने सम्बन्धी खास बात न होने पर दोनों 
पक्ष गुड़ वितरण के वाद प्रागे से प्रेम पूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करके घर चले 
जाते पाये गये । इस प्रकार के सामान्य विवादों के निर्णय के करारखत नहीं 
रखे गये । इसी प्रकार लेन-देन सम्बन्धी सामान्य विवाद भी मौखिक रूप से 
ही सुलझा दिये गये उनके कोई विवरण उपलब्ध नहीं हुए । 


(ख) यह भी देखने में श्राया कि विवाद लोकप्रदालत में पंजीकृत कराया 
गया परन्तु एक पक्ष के नहीं उपस्थित होने या ग्रन्य कारणों से उसका निर्णय 
लोकअदालत में न होकर ग्राम स्तर पर या भापसी समकोते हारा हो गया । 
इस स्थिति में भी करारखत नहीं रखा जाता। इन्हीं कारणों से करारखतों 
की संख्या काफी कम है | करारखत की उक्त परिस्थिति के कारण जानकारी- 
प्राप्ति की यह कठिनाई भी आ्रायी कि इससे यह स्पप्ट नहीं हो सका कि लोक- 
प्रदालत की बेठक में प्रस्तुत विवादों में से वास्तव में कितने विवादों का 
निर्णय हुआ्ल । सन्‌ 97| की फाइल: में यह स्पष्ट जिक्र है कि इस वर्ष कुल 
॥7 बंठकें हुई जिसमें 98 विवादों का निर्णय हुआ परन्तु उक्त फाइल में भी 
केवल 35 करारखत मौजूद मिले । छेप निर्णयों के करारखत नहीं प्राप्त 
हो सके । 


(ग) उक्त तथ्यों के श्राधार पर हम यह कहना चाहेंगे कि लोकप्रदालत के 
संगठन पक्ष को भ्रधिक मजबूत करने की प्रावश्यकता है ताकि विवाद एवं 
उसके निर्णय सम्बन्धी पुरी जानकारी उपलब्ध रह सके । 

(घ) सभा--लोकझ्रदालत की बेठक के समय उपस्थित जन समुदाय सभा का 
रूप ग्रहण कर लेते हैं। यह खुली भ्रदालत है इस कारण समा में उपस्पिति 
के लिये किसी प्रकार का बन्धन नहीं है। सभा का हर सदस्य निर्णय में मदद 
करने का भ्रधिकार रखता है भौर सभा में उपस्थित सदस्यों में से ही जूरी 
भी नियुक्त होते हैं । 

(च) कागजात-लोकप्रदालत कार्यालय में नीचे लिखा विवरण रखा 
जाता है :-- 

(प्र) रजिस्ट्रेशन रजिस्टर 

(प्रा) विवाद-चिवरण फाइल 

(६) करारखत फाइल 
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(ई) पत्र-व्यवहार फाइल 
(3) रजिस्ट्रेशन फार्म 
(ऊ) प्रतिवादी के लिये निमंत्रण पत्र 


ग्राम लोकअदालत 
(क) लोकप्दालत के काये को स्थायित्व देने की दृष्टि से यह श्रावश्यक है 


कि उसे ग्राम स्तर पर विकसित किया जाय और हर गांव में 'स्वनिर्णय' की 
क्षमता का विकास हो। लोकअदालत किसी प्रकार का प्रतिद्वन्द्दी संगठन 
नहीं है । 

ग्रामस्तर पर लोकभप्रदालत के संगठनात्मक स्वरूप का विकास ग्रभी 
प्रारम्भिक स्थिति में देखने को मिलता है। इस संगठन में भी एक श्रध्यक्ष 
होता है जो ग्राम लोकअदाल ते की बैठक की श्रध्यक्षता करता है | प्रामतौर पर 
ग्राम का प्रमुख व्यक्ति जो ग्रामसभा का भी भश्रव्यक्ष होता है, इसका श्रध्यक्ष 


होता है भर वह विवादों को सुलमाने में हर संभव मदद करता है । 


(ख) मंत्री-ग्रामसभा का मंत्री ग्राम लोकअदालतका काम देखता है । विवाद 
से संबंधित कागजात रखने की जिम्मेदारी उसकी होती है । 

(ग) पंच--विवाद को सुलभाने के लिये उसी प्रकार पंच नियुक्ति की व्यवस्था 
होती है जैसी कि केन्द्रीय लोकअदालत में है। कई ग्राम सभाओ्रों में स्थायी 


पंचों की भी व्यवस्था है जो विवाद सुलभाने में मदद करते हैं । पंचों का 
कार्य विवाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके निर्णय देना एवं उसकी पूर्ति 


का प्रयास करना होता है । 

(घ). सभा-गांव के सभी वालिग स्त्री-पुरुष ग्राम सभा के सदस्य होते हैं । 
ग्राम स्तर की सभा प्राय: वे ही कार्य करती है जो कि केन्द्रीय लोकश्रदालत 
की सभा करती है । 


विवाद का फेन्द्रीय लोकश्रदालत में भेजा जाना 

यदि ग्राम लोकअदालत में विवाद नहीं सुलम पाता तो (झ) ग्राम लोक- 
श्रदालत अ्रपनी श्रोर से विवाद को केन्द्रीय लोकग्रदालत में भेज देती है या 
(था) वादी-प्रतिवादी में से कोई एक या दोनों .ही स्वयं विवाद को केन्द्रीय 
लोकग्रदालत में ले जाते हैं । 
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सारांदा 


(क) 
(ख) 


(ग) 


(घ) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


केन्द्रीय लोकप्रदालत आनन्द निकेतन आश्रम में चलती है । 

केन्द्रीय लोकश्रदालत का प्रमुख भ्रव्यक्ष होता है । अ्रध्यक्ष सामान्यतया 
मार्गदर्शन का काम करता है श्रौर विवाद सुलमाने में इसकी 
प्रमुख भूमिका होती है । सत्य तक पहुंचने एवं ग्ुत्वियों को मुलकाने 
में भी इसकी प्रमुख भूमिका रहती है । 

एक मंत्री होता है जो अ्रध्यक्ष की मदद करता है । मंत्री कार्यालय 
को संभालने के साथ-साथ विवाद सम्बन्धी जानकारी भी रखता है । 
विवादों को सुलझाने के लिये प्रत्येक विवाद के लिये जूरी की 
नियुक्ति होती है | वादी-प्रतिवादी द्वारा दिये गये नामों में से चार 
व्यक्तियों को, प्रध्यक्ष सभा की सहमति से जूरी नियुक्त करता है । 
जूरी दोनों पक्षों की राय से, विवाद मुलमाने का प्रयास करता है एवं 
प्रपना निर्णय देता है। सभा में उपस्थित कोई भी संतुलित मानस 
फा व्यक्ति जूरी के रूप में काम कर सकता है । 

लोकअ्दालत में काम करने वाले सभी व्यवित प्रानरेरी रूप में 
काम करते हूँ। श्रध्यक्ष एवं मंत्री का श्राथिक संबन्ध भ्राश्रम से 
रहता है । 

ग्राम लोकग्रदालत का विकास करके लोकग्रदालत के कार्य को 
स्थायित्व देने एवं उसे विकेन्द्रित करने का प्रयास किया जा रहा है । 
ग्राम लोकअश्रदालत में अध्यक्ष, मंत्री एवं पंचगण इस काम को संभानते 
हूँ । कार्यपद्धति केन्द्रीय लोकश्रदालत से मिलती जुलती है । 
लोकभ्नदालत के संगठन का कोई बना बनाया ढांचा नहीं है । इसक 
विकास क्रमशः हुआ है श्रौर इस प्रकार इसमे परम्परा का प्रमुख 
स्थान है । 

लोवश्रदालत को तभी स्वथायित्व प्राप्त हो सकता है जब कि उसका 
संस्थात्मक ढांचा मजबूत्त हो । मोजूदा संगठनात्मक ढांचे को देखते 
हुए यह स्थिति देखने में श्रायी कि संगठन में एक व्यवित के नेतृत्व 
का प्रभुत्व है। इस बात की पुष्टि साक्षात्कार के दौरान भी हुई । 
ग्रामस्तर पर सुलकाये जाने वाले विवादों की संदया को देखने पर 
भी यह बात प्रगट होती है, हालांकि उत्तरदाताप्नों ने यह संभावना 
व्यक्त की है कि मौजूदा अध्यक्ष की प्रनुपस्धिति में भो नोकप्रदालत 
सफलतापूर्वक चल सकेगी, परन्तु यह्‌ संभावना ही है-वस्तुस्थिति 
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नहीं । इन वातों पर विचार करने पर संग्रठनात्मक पक्ष पर एक 
व्यक्ति के नेतृत्व के कारण इसके संस्थात्मक स्वरूप के विकास में 
कमी देखने को मिलती है। यह कमी इसके संगठनात्मक स्थायित्व 
के बारे में भी शंका को जन्म देती है । 


सदभ 
देखें, निर्णय प्रक्रिया का श्रध्याय । 


डा० उपेन्द्र वठशी, “लोक भ्रदालत एट रंगपुर; ए प्रिलिमिनरी स्टडी'--]974 । 


0 


लोक अदालत को का्थ पद्धति 


प्राचीन समाज में विवाद सीमित थे शौर विवादों का फंसला प्रामतौर 
पर ग्रामस्तर पर होता था। लेकिन श्राज विवादों का दायरा काफी व्यापक 
हो गया है भोर उनके समाधान के लिये बने कानूनों की संख्या भी बहुत 
प्रधिक हो गई है कानून श्रौर विवाद की इस गुत्थी को सुलकाना पश्राम 
प्रादमी के वस की वात नहीं है। इसके लिये वकील-व्यवस्था का प्रारम्भ 
प्रौर विस्तार हुआ है प्ोर मौजूदा न्याय व्यवस्था में विवाद को सुल माने 
में वकीलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । लोकग्दालत में स्थिति बिलकुल 
भिन्‍न है | यहां प्रत्यक्ष विचार-विनिमय श्लौर सरल निर्णय-प्रक्रिया होने वेः 
पारण मध्यस्थ की भूमिका नगण्य होती है । 

सामान्यतया व्यक्ति इस बात का प्रयास करता है कि विवाद न हो । 
विवाद हो ही नहीं, यहू उत्तम स्थिति है, परन्तु यदि वह हो जाय तो 
श्रेयस्‍्कर यही है कि विवाद इस प्रकार सुलकाया जाय कि विवाइग्रस्त 
पक्षों के पारस्परिक सम्बन्ध में वह स्थिति बनी रह जाय जैसी विवाद न 
होते या प्रारम्भ होने की स्थिति में थी। लोकप्रदांलत विवाद सुलभाने में 
ऐसी प्रक्षिया श्रपनाने का प्रयास करती है जिससे पारस्परिक सम्बन्धों में 
तनाव की स्थिति न रहे श्रोर सम्बन्ध सुधर जावें। 

वर्तमान न्यायालय कानूनी दृष्टि से न्याय देता है परन्तु लोकप्रदालत्त 
न्याय का सामाजिक पक्ष भी प्रस्तुत करती है। न्यायालय का कार्य मात्र 
दोषी व्यकित का दोप सिद्ध करना एवं उसे दंड देता ही नहीं होना चाहिये 
बल्कि उसके साथ दो बातें श्ौर भी जुड़ी हैं : (क) वह प्रागे इस प्रवार का 
कार्य न करे एवं उसका सुधार हो गौर (स) पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार 
हो, व्यों कि विवाद या प्रभाव स्व (5९) के साथ-साथ समाज (500०९) 


ईु 
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पर भी पड़ता है और इस प्रकार विवाद से सामाजिक परिवेश भी प्रभावित 
होता है । इसलिए न्याय-प्राष्ति के बाद विवाद का प्रभाव दोनों स्तर पर 
समाप्त हों सके, इसका लोक अदालत की कार्य-पद्धति में विज्ेप महत्त्व है । 
एन दाततों को सूर्त रूप देने की न्‍्याय-प्रक्रि की खोज करने का प्रयास लोक 
अदालत कंरती है । 

विवाद होने के क्रम में अनेक स्थितियां होती हैं। कोई भी विवाद 
यकायक नहीं होता चल्कि उसके पीछे लम्बे समय से चला श्रा रहा मतभेद 
होता है। हम शभ्रामतौर पर देखते हैं कि विवाद का प्रारम्भ छोटी-छोटी 
वातों को लेकर होता है श्रोर समय आता है जब विवाद को न्यायालय में 
प्रस्तुत करना पड़ता है । जैसे महाजन सम्बन्धी विवाद का प्रारम्भ गलत 
हिसाव या लेन-देन में देर होने या इन्कार करने से होता है । पारिवारिक 
एवं विवाह सम्बन्धी विवाद का प्रारम्भ तो अक्सर छोटी-छोटी वालों को 
लेकर ही होता है। लोकमदालत के प्रवलोकन से इस वात की पुष्टि हुई कि 
पारिवारिक विवादों का प्रारम्भ पति-पत्नी के बीच मारपीट, भोजन न देना, 
ससुराल न आ पाना, यौन सम्बन्ध में विषमता आदि से होता पाया गया है 
ग्रौर यह सब एकाएक न होकर घीरे-बीरे होता है। पारिवारिक विवाद 
सामान्यतया दो से चार वर्षों में इस स्थिति में पहुंचता पाया गया कि वह 
झदालत में जाय ) कौन सा विवाद कितने समय में श्रदालत में जाता है, यह 
पारिवारिक सम्बन्ध एवं सहिष्णुता पर निर्भर करता है ।* 


लोकगश्रदालत में श्ने की प्रेरणा 


किसी व्यक्ति को लोकअ्दालत में आने की प्रेरणा क्यों होती है, इस 
सम्बन्ध में सर्वेक्षित गांवों से आ्राये विवादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, 
लोगों से वातचीत एवं लोकग्नदालत की वैठक का अवलोकन करने के बाद 
निम्न तथ्य सामने आये हैं : 

(क) स्वयं की जानकारी--इस क्षेत्र के करीव एक सी गांवों में लोक- 
श्रदालत का प्रभाव है। इन गांवों के बहुसंख्यक निवासियों को 
आमतौर पर यह जानकारी है कि लोकग्रदालत में विवादों को 
सुलझाया जाता है और यही जानकारी लोगों को लोकगदालत में 
आने की प्रेरणा देती है । 

(ख) जानकारी के साथ विश्वास जुड़ने से लोकश्रदालत में आने की प्रेरणा 
मजबूत होती है। जिन लोगों का लोकश्रदालत के नेतृत्व एवं 
न्याय देने की क्षमता में विद्वास है, वे सहज ही विवादों को 
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(ग) 


सुलमाने के लिये यहां प्राते हूँ लेकिन कुछ लोग ऐसे नो हैं जिन्हें 
लोकश्रदालत की जानकारी तो है परन्तु जो विश्वास की कमी के 
कारण यहां श्ाने से कत्तराते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने में भ्राये 
कि लोगों ने जानकारी होते हुए भी लोकअदालत मर श्राने में देरी 
फी श्रौर विवाद को बढ़ाते रहे । यह स्थिति विवाह एवं पारिवारिद 
विवादों में ग्रघिक पायी गई है । विश्वास का प्रश्न एक श्रन्य बात 
से भी जुड़ा हुप्नरा है। कभी-कमी ऐसा भी देखने में श्राया है कि 
एक पक्ष लोकप्रदालत में नहीं आना' चाहता या प्राने में देर करता 
है | शप्रामतीर पर लोग लोकअ्रदालत में आने से इन्कार नहीं करते, 
पर विलम्ब बारते हैं। ऐसा करने के पीछे सत्य से बचने का प्रयास 
करने की भावना जुड़ी होती हैं। कुल मिलाकर जानकारी एवं 
विद्वास के कारण लोग लोकझ्रदालत में घिवाद लाते हैं । 


फिसी के द्वारा जानकारी दिया जाना--जिन लोगों को लोकप्रदालत 
की जानकारी नहीं है, वे किसी व्यक्ति हारा जानकारी देने पर 
यहां भ्ाते हैं। इस प्रकार की जानकारी देने बालों में मुख्य 
ये हैँ :-- 


नाते-रिकते के लोग जिनका विवाद लोकप्रदालत ने सुलकाया 
हो । 


ऐसे लोग जिन्होंने लोकअ्रदालत की बैठकों में भाग लिया हो या 
उसके भ्रधिवेशन देखे हों । 

लोकभ्रदालत के कार्यकर्त्ताप्रों द्वारा जिनका क्षेत्र की जनता से 
श्राथिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के कारण निकट का सम्पर्क है। 
फभी-कभी महृत्त्व के प्रशन सुलभझाने से भी लोकभदालत सम्बन्धी 
जानकारी का विस्तार होता है; यथा--किसी गांव के भूमि सम्बन्धी 
मामलों के निपटारे में सरकारी भ्रधिकारियों के पूर्व निर्णयों को 
बदलने के प्रयास भादि । 


सर्वेक्षण के दौरान एक से अधिरू विवाद ऐसे भी देखने में प्राये जिनमें 
विवाद-प्रस्तुतकर्ता प्रों को लोकप्रदालत के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी 
भोर छिसी प्रन्य फी सलाह पर वे यहां झ्राये । ऐसे लोग झ्ामतोर पर दूर 
होते हैं। सर्वेक्षण के दोरान गुजरात एवं मध्य प्रदेश की सीमा के ऐसे गांवों 
से भी ऐसे लोग ग्राते पाये गये जो लोकशप्नदालत-द्ेन्द्र से करोद पचास 
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मील दूर पड़ते थे । एक पक्ष के श्राने पर दूसरे पक्ष को बुलाने में थोड़ा 
अ्रधिक प्रयास तो करना ही पड़ता है। इस प्रकार लोकग्रदालत का कार्य 
क्षेत्र भी ऋमशः व्यापक होता जाता है । 


(घ) ग्रामसभा द्वारा भेजा जाना-लोकअ्रदालत के सघन क्षेत्र में ग्राम 
सभाओं द्वारा अनिर्णीत विवाद लोकअ्रदालत में भेजे जाने की 
प्रवृत्ति रही है। जिन गांवों की ग्रामसभायें सक्रिय हैं, वहां विवाद 
पहले ग्रामसभा के पास जाता है और ग्रामसभा उसे सुलभाने का 
प्रयास करती है । लेकिन ग्रामसभा में विवाद न सुलभने पर या 
ग्रामसभा द्वारा यह महसूस किया जाने पर कि विवाद को केन्द्रीय 
लोकग्रदालत में भेजना ठीक रहेगा, उसे लोकश्रदालत के माध्यम 
से सुलमाने का प्रयास किया जाता है । 

(४) ग्रामदानी गांवों द्वारा गैर ग्रामदानी गांवों की समस्या में दिलचस्पी 
ली जाती है श्रौर कई वार उन्होंने गैर ग्रामदानी गांवों के निवासियों 
को अपनी समस्‍यायें लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उसके 
माध्यम से उन्हें हल कराने की प्रेरणा दी । 


निर्णय प्रक्रिया 

लोकअदालत में श्राये विवादों की कार्यवाही एवं निर्णय-प्रक्रिया की अनेक 
स्थितियां होती हैं। विवाद के लोकग्रदालत में श्ाने एवं निर्णय होने के 
बीच होने वाली प्रक्रिया को प्रो० उपेन्द्र बक्षी ने तीन मुख्य भागों में 
विभाजित किया है : 


(क) विवाद सुलकाने की दृष्टि से की जाने वाली प्रारम्मिक कार्यवाही । 


(ख) ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से विवाद को श्रच्छी तरह समझक्का जा 
सके श्रोर उसकी गहराई में जाया जा सके । 


(ग) निर्णय-प्रक्रिया जिसके द्वारा न्याय प्राप्त होता है । 


चूंकि लोकअदालत की कार्य पद्धति का विकास स्वाभाविक रूप से और 
ऋक्रमिक ढंग से हुआ है, इसलिए इसमें त्तकतीकी कमियां हो सकती हैं । यह 
स्वीकार करना चाहिये कि यहां मौजूदा न्यायपद्धति की निर्णय-प्रकिया का 
ग्रनुकरण नहीं किया जाता | यहां की निर्णय-प्रक्रिया अपने ढंग की है भौर 
इस “अपने ढंग” का विकास स्वभावत्त: अनुभव तथा आवश्यकता के आधार 
पर हुआ है । इसमें कोई वने बनाये नियमों या सिद्धान्तों का उपयोग नहीं 
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किया गया है। लोकग्रदालत के भ्रध्ययन के बाद हम यह कहना चाहेंगे कि 
निर्णय के समय मोटे तौर पर नीचे लिखी बातों को घ्यान में रखा जाता है 
श्रौर निर्णय की प्रक्रिया भी इन्हीं बातों के श्राधार पर विकसित हुई है : 


(क) लोकग्रदालत में विवाद के प्रवेश (रजिस्ट्रेशन) में सरलता रहे प्रौर 
विवाद प्रस्तुतकर्त्ता को रजिस्ट्रे धन में कम से कम उलभाव हो। 

(ख) विवाद निपटाने में स्थानीय लोगों का प्रमुख स्थान रहे । 

(ग) निर्णय-प्रक्रिया सरल हो । 

(घ) किसी पक्ष को किसी प्रकार का भय न हो । 

(ड़) विश्येप श्राथिक बोक विवादग्रस्त पक्षों पर न पड़े । 

(व) तथ्यों के भ्राघार पर न्याय दिया जाये श्लोर निर्णय देने में तत्परत्ता 
बरती जाये । 


लोकप्रदालत की बैठकों का भ्रवलोकन कारने से इसकी निर्णय पद्धति की 
जानकारी मिलती है। लोकश्रदालत की प्रक्रिया को नीचे लिखी स्थितियों 
(589208) में देख सकते हैं । 


(]) विवाद का प्रस्तुतीकरण एवं पंजीयन 

सामान्यतया विवाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति लोकअ्रदालत के मंत्री 
($००८(४7५) से विवाद के बारे में चर्चा करता है लेकिन यदि प्रध्यक्ष 
उपस्थित होते हैं, तो वे स्वयं विवाद को सुनते हैं। अश्रध्यक्ष की प्रनुपस्थिति में 
लोकप्रदालत का मंप्री विवाद को सुनकर उसका रजिस्ट्रेशन कर लेता है । 
विवाद के रजिस्ट्रेणन में नीचे लिखी जानकारी रजिस्टर में नोट की 
जाती है : 
(श्र). दिनांक । 
(प्रा) वादी का नाम एवं गांव । 
(९) भप्रतिवादी का नाम एवं गांव । 
(६) विवाद का प्रकार । 
(उ) श्न्य विधेष नोट । 

प्रस्तुत विवाद को रजिस्टर में नोट करने की व्यवस्था पहले नहीं थी । 
प्रारम्भिक जानकारी एक स्थान पर मिल जाय, इस दृष्टि से उपरोगत जान- 
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कारी 970 से रखी जाने लगी है लेकिन अभी भी यह व्यवस्था व्यवस्थित 
नहीं मानी जा सकती । रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही को देखते हुए यह कहना 
चाहेंगे कि कार्य नौकरशाही के ढंग का न हो कर आपसी सद्भाव के रूप में 
होता है । इस वात की पुष्टि यहां के काम का ढंग देखकर की जा सकती 
है। उदाहरण के लिए विवाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है श्र कई 
बार रात्रि में भी विवाद का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है । जिस समय 
विवाद प्रस्तुत होता है, प्राय: रजिस्ट्रेशन का काम भी उसी समय होता है। 

विवाद का पंजीयन (रजिस्ट्रं शन) सुनवाई के क्रम की प्रथम कार्यवाही है। 
इसके करीब 5 से 30 दिनों के बीच लोकअञ्रदालत की बैठक में विवाद की 
सुनवाई प्राय: हो जाती है । प्रथम सुनवाई में लगभग इतना समय तो लगता 
ही है। यदि एक पक्ष किन्‍्हीं कारणों से उपस्थित न हो सका तो उसके लिये 
दूसरी तारीख दी जाती है । यदि लोक अदालत की श्रगली वैठक की तारीख 
निश्चित नहीं होती तो विवाद प्रस्तुतकर्ता को तारीख लेने के लिए पुनः 
चुला लिया जाता है और उसी तारीख पर उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी 
को आमंत्रण पत्र भेज दिया जाता है । इस वात की जानकारी भी प्राप्त की 
जाती है कि दूसरा पक्ष क्‍यों नहीं उपस्थित हुआ । यह प्रयास किया जाता 
है कि श्रगली बैठक में दोनों पक्ष उपस्यित हों । इस कार्य में सम्बन्धित गांव 
के लोग मदद करते हैं । 
(2) सुनवाई की सूचना 

विवाद का पंजीयन होने के बाद उसकी सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ हो 
जाती है। यदि उस समय लोक अ्रदालत की बैठक की तारीख निश्चित हो 


गयी रहती है तो सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी जाती है। विवाद 
प्रस्तुत करने वाले को नीचे लिखे नमूने का पंजीयन-पत्रक दिया जाता है : 


“लोकग्रदाल त! आनन्द निकेतन थाश्रम, 
पी० रंगपुर (कंवाट) 
जिला बड़ौदा 
तारीख......... 

केस नम्बर... ...... 

बादी ५.५ ५३४४४: ००४ 

प्रतिवादी... ... ... 


सुनवाई की तारीख... ... ... ......-.- दिन 2०४ ह य5 
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उबत नमूने का पत्रक वादी को दिया जाता है। यह मूलतः गुजराती में 
होता है। दूसरे पक्ष को भी उसकी समय पर सूचना दे दी जाती है । दूसरे 
पक्ष को वादी-प्रतिवादी की परिस्थिति के अनुसार तीन तरह से सूचना डिये 
जाने की व्यवस्था है : 
(क)। सामान्यत: वादी वे माध्यम से ही प्रतिवादी को सूचना दिलाबो 

जाती है । 

(व) यदा-कदा डाक द्वारा सूचना भेजी जाती है । 
(ग) कभी-कभी विशेष संदेशवाहक द्वारा भी भेजी जाती है । 

प्रतिवादी को नीचे लिखे नमूने की सूचना भेजी जाती है : 


लोकभ्रदालत 
श्री...... 3025 35००४ गा वि ३० 4 पड 06 06% 22४४६ पंत 22477 २7: 
«००००० ००००-००» आपका श्री... ... ...... .-- निवासी (गांव)...... 
से 2 5 26 002 चारे में विवाद हुप्रा है। कृपया 
दिनांक... ... ... ... .-- (दिन)... ... ----- ------ (वार) को इस विवाद के 


समाधान के लिये यहां भ्ायें। हम इस विवाद के समाधान के लिये प्रयास 
करेंगे। 
यह तो श्राप जानते ही हैं कि कोर्ट कचहरी की दोड़-धूप एवं खर्च करना 
हम गरीब किसानों के हित में नहीं है। इसलिये अपने साक्षियों एवं भिर्रों 
के साथ जरूर पधारियेगा । 
हु० भाई (हरिवल्लन परीस ) 


उपरोधत पत्र एक प्रकार का निमंत्रण पत्र है जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को 
वियाद सुलभाने के लिये श्रामंत्रित किया जाता है। उपरोवत्त कार्यवाही इस 
बात का प्रमाण होती है कि लोकप्रदालत की कार्यवाही चालू हो गई है । 
लोक प्रदालत में ग्राने के लिये भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र में एस बात का 
संकेत होता है कि कोर्ट-फचहरी की दौड़-घूप एवं खर्च गरीब किसानों के हित में 
नहीं है । पन्र से यह भी जाहिर होता है कि विवाद को प्रापस में सुलकाना 
ही हिंतकर होगा । लोकप्रदालत इस वाते पर बल देती है कि वह वियाद 
का समाधान खोजने का प्रयास करती है । वह प्रपनी पोर से किसी पर 
कोई निर्णय थोपना नहीं चाहती । पत्र से यह भी जाहिर होता है कि फोर्ट- 
कथघहरी में जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिये, झोौर मी 
में गांव के लोगों पा हित है । 
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सुनवाई की प्रक्रिया 


विवाद की सुनवाई के समय काफी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं । 
सुनवाई के समय श्रामतीर पर आश्रम के सदस्य भी उपस्थित होते हैं । 
उपस्थिति कई वातों पर निर्भर रहती है। सामानन्‍्यतया नीचे लिखी वातों 
के भनुसार बैठक में उपस्थिति की संख्या निर्भर करती है : 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 
* (ड) 
(च) 
(छ) 


उस दिन की बंठक में सुनवाई होने वाले विवादों की संख्या । जिस 
दिन विवादों की श्रधिक संख्या होती है, उस दिन उपस्थिति अधिक 
होना स्वाभाविक है । 

विवाद का प्रकार--एक गांव के बीच, कई गांवों से सम्बन्धित, 
पुलिस या श्रत्य कर्मचारियों से सम्बद्ध विवाद आदि होने पर अधिक 
उपस्थिति रहती है । 

विवाद की प्रकृति--जमीन सम्बन्धी, कर्ज के लेन-देन, विवाह एवं 
परिवार सम्बन्धी, तलाक, भूत-प्रेत, मारपीट श्रादि । 

साक्षियों की संख्या । 

विवाद से सम्बद्ध पक्ष के लोगों का श्राश्रम से दूर या सप्तीप होना । 
विवाद में रुचि की स्थिति । 

आश्रम में उपस्थिति-देश के या विदेशी मित्रों का उपस्थित 
रहना । 


विवादों के श्रष्पयन के दौरान विभिन्‍न विवादों के निर्णय के समय जो 
उपस्थित रही, उसकी जानकारी नीचे की तालिका से प्राप्त हो सकती है । 


शा 


() 
(2) 
(3) 
(4) 


तालिका संख्या-5 
निर्णय के समय उपस्थिति 


निर्णय के समय उपस्थिति विवाद संख्या प्रतिशत 
50 से 00 20 25 
0] से 50 37 46--25 
5] से 200 ]4 ]7---50 
200 से भ्रधिक 9 ]]-- 25 


योग 80 00--090 


भामतौर पर सौ व्यक्तियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। 
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सुनवाई की कार्यवाही आ्रमतौर पर दोपहर में दो बजे प्रारम्भ होती है । 
पास के गांवों के लोग भोजन करके श्रात्ते हैँ जबकि दूर गांवों के लोग भोजन 
साथ में लाते हैं। सभी लोग कअ्राश्रम के मध्य स्थित महुप्रा के वृक्ष के नीचे 
बने चब॒तरे पर बैठते हूँ । 

विवाद की सुनवाई की एक परम्परा यह नी देखने में श्रायी कि किसी 
भी बैठक में पहले उन विवादों को हाथ में लिया जाता है जो पिछली बंठक 
में श्रघूरे रह गये थे। सुनवाई के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि 
दूर गांव से श्राने वाले विवादों पर पहले विचार हो जाये ताकि वहां के लोग 
झ्रासानी से श्रपने गांव उसी दिन वापस जा सकें। इसे सामान्य सुत्रिघा 
का ध्यान रखा जाना कह सकते हैं । 

वादी-प्रतिवादी का नाम पुकारने पर दोनों पक्ष श्रागे ग्राकर प्रामने- 
सामने बंठते हैं। श्रामतीर पर श्रध्यक्ष विवाद के बारे में प्रइन पूछना 
प्रारम्भ करता है। प्रदनोत्तर काल में विवाद के सभी पक्षों पर खुलकर 
विचार-विमर्श होता है। उपस्थित व्यक्तियों को भी प्रघन पूछने का श्रधिकार 
है। इस बात का पुरा र॒ुपाल रखा जाता है, कि एंक पक्ष प्पनी पूरी बात 
कह ले, तभी दूसरा पक्ष श्रपनी वात कहे। बीच में दूसरे पक्ष का हस्तलेप 
टाला जाता है ! 

इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से सभी प्रकार के तथ्य सामने प्रा जाते हैं । 
सुनवाई के दौरान नीचे लिखी बातें देखने में श्रायीं । 


(क) व्यापक प्रश्नोत्तर के दौरान उपस्थित लोगों को गलती का प्रन्दाज 
लग जाता है । 


(ख) दोपी व्यक्ति भ्रपना दोष जनसमूह के सामने नहीं छिपा पाता है । 
(ग) विवाद के वारे में पुरी जानकारी मिल जाती है। 


(घ) दोपी व्यकित द्वारा श्रपना दोप स्वीकार किये जाने की मनःस्पिति 
का निर्माण हो जाता है । 


इस प्रकार को सामूहिक सुनवाई की प्रक्रिया परम्परागत न्याय व्यवस्पा 
में एक नया प्रयोग है । परम्परागत न्याय व्यवस्था में ग्राम मुखिया के स्थान 
एवं महृत््व को देखते हुए सामूहिक सुनवाई (०0॥6८ा९ए८ ॥#८थाग5) 
का स्थान नाम-मान्त का ही रहता था। डा० उपेन्द्र दस्तीं ने भी स्वीशार 
किया है कि लोक प्रदालत में तुलनात्मक दृष्टि से सामूहिक सुनवाई श्रपिदा 
व्यवस्थित ढंग से होती है । 
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(4) विवाद की चर्चा को समेटना 

प्रस्तुत विवाद के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को पुरी वात सुनने एवं उपस्थित 
समुदाय की राय जानने के बाद लोक अ्रदालत के अ्रव्यक्ष प्रस्तुत विवाद को 
समेटते है । वे दोनों पक्षों की वातों को संक्षेप में श्रभिव्येक्त करते हैं और 
उपस्थित लोगों का मन्‍्तव्य भी जान लेते हैं। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतीकरण 
का उद्देश्य मात्र विवाद को स्पष्ट करना ही नहीं है वल्कि इससे 
विवाद को एक दिशा भी मिलती है। इस प्रक्तिया के अन्तर्गत अ्रध्यक्ष विवाद 
के विभिन्‍न मुद्दों के सन्दर्भ में सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहार की कमियों 
को दूर करने की वात भी बताते रहते हैं। जैसे यदि तलाक का विवाद है 
तो उसकी सामाजिक श्रच्छाइयों और बुराइयों को स्पष्ट किया जाता है । 
साथ ही साथ उसके कानूनी पक्ष की भी जानकारी दे दी जाती है। 


(5) पक्षकारों की नियुक्ति 


इसके बाद श्रव्यक्ष के निर्देश से विवाद के बारे में निर्णय देने के लिये 
दोनों पक्षों की श्लोर से दो-दो प्रतिनिधियों के नाम सुभाये जाते हैं। प्रति- 
निधियों की नामज़दगी में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि (]) वे 
प्रत्यक्ष रूप से विवाद से सम्बद्ध न हों। (2) किसी पक्ष के रिब्तेदार न 
हों । उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी पक्षकार जूरी के रूप में चुना जा 
है। सामान्यतया श्राश्नम का कार्यकर्ता एवं बाहर के दर्शक पक्षकार नहीं 
बनते हैं । 

विवाद को सुलभाने के लिये पक्षकारों की नियुक्ति परम्परागत न्याय 
व्यवस्था के सन्दर्भ में नयी चीज है। उपस्थित जन समुदाय में से कोई भी 
व्यक्ति (उपरीक्त बातों को घ्यान में रखते हुए) पक्षकार वन सकता है, यह इस 
न्याय व्यवस्था की मुख्य वात हैं। यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक न्याय 
पद्धति को स्वीकार करने की दिशा में प्रयास है। श्री हरिवल्लभ परीख का 
यह मानना है कि लोक अदालत व्यक्तिपरक न रहे । इसी बात को ध्यान 
में रखकर [966 से पक्षकारों की नियुक्ति की जाने लगी | पक्षकारों की 
नियुक्ति में उन सामान्य बातों का भी ख्याल रखा जाता है जो विवाद को 
समझने के लिये आवश्यक होती हैं जैसे पक्षकार सामान्यतया बुद्धियुक्त हों, 
समभदार हों, वयस्क हों, आदि, आदि। 


(6) पक्षकारों को पंच के रूप में घोषित किया जाना 


दोनों पक्षों के पक्षकार अध्यक्ष के सामने उपस्थित होते हैं। श्रध्यक्ष यह्‌ 
चोपणा करता है कि ये पक्षकार अब पंच के रूप में विवाद के बारे में निर्णय 
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देंगे। उन्हें यह भी बताया जाता है कि श्रव वे (पक्षकार) किसी पक्ष से 
सम्बन्धित न होकर “पंच परमेश्वर” की भूमिका में ब्रिवाद पर विचार 
करेंगे । श्रव वे लोकभ्रदालत से सम्बद्ध हैं श्रौर प्रदालत उनसे यह 
श्रपेक्षा रखती है कि वे निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे । इस प्रकार के निर्देश के 
साथ उन्हें पच के रूप में कार्य करने को कहा जाता है। अब इन्हें 
(पक्षकारों को) पंच या जूरी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। भ्रतग-घलग 
विवादों के लिये श्रलग-प्रलग पंच नियुक्त किये जाते हैं । 

निर्णय की पंच-प्रक्रिया लोकअ्दालत की निर्णय प्रक्रिया को प्रासान बनाती है। 
यहां एक बात यह सामने श्राती है कि दोनों पक्षों हारा पक्षकारों का चयन पंचों 
से नतिकता की शप्रपेक्षा को बढ़ा देता है। यह पश्षकार पपने पक्ष द्वारा मनोनीत 
होते हैं, इस कारण पूर्ण तटस्थता की कठिनाई यदा-कदा सामने श्रा सकतो है । 
परन्तु यह बात दोनों पक्षों पर ही लागू होती है। सामान्यतः पं चगण विचार-विमर्य 
से ऐसे निष्कर्प पर ही पहुंचते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यह सही 
है कि ऐसे श्रवसर भी श्राये हैं जब पंच झ्रपनी उचित भूमिका नहीं निभा 
पाता श्रीर इससे निर्णय में कठिनाई श्रा जाती है। एक विवाद की सुनवाई 
के समय हमने स्वयं देखा कि एक पंच श्रपने को निष्पक्ष न रख सका भ्ौर 
एकपक्षीय निर्णय लिये जाने के लिए प्रड़ने लग गया। इस स्थिति में पंचों 
द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और विवाद पुन: प्रदालत के सम्मुख प्रा 
गया | पंचों कि बात भ्रदालत ने सुनी । बातचीत के दोरान यह सिद्ध हो गया 
कि वह पंच एक पक्षीय बात कह रहा है। उस समय सभा में करीब 200 
व्यक्ति उपस्थित थे। उस पंच की एक पक्षीय बात को सभा ने प्रस्वीकार 
किया श्रोर महत्त्वपुर्ण बात तो यह रही कि उबत पंच ने भी भ्पनी भूल स्वी- 
कार कर लो भौर कह दिया कि उसने पंच की भूमिका उचित ढंग से नहीं 
निभाई है प्रौर एसलिए उप्ते पंच के दायित्व से प्रलग फर दिया जाये । गस 
प्रकार हम देखते हैं कि निर्णय-प्रक्रिया में निष्पक्ष .रह कर निर्णय देना लोगः 
अदालत की एक विशेषता है । 


(7) पंच निर्णय फी घोषणा 

पंचों द्वारा विचार-विमर्श के दाद, उनके निर्णय की जानकारी सभादकों 
दी जाती है । भामतोर पर पंच निर्णय सर्वानुमति से किया जाता है। यदि 
पंच किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते प्रोर मतभेद बना रहता है तो एस 
मतभेद की जानकारी सभा को दे दी जाती है । इस स्पिति में प्रायः तीन 
बातें होती पायी गयीं (]) निर्णय को झगली वेठक के लिये रोक दिया 
गया। (2) सभा के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय पर पहुंचा गया। 
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(3) श्रव्यक्ष के ऊपर निर्णय का भार सौंपा गया । 

जिस समय एक विवाद पर पंच-निर्णय की प्रक्रिया चलती है, उस समय 
दूसरे विवाद की श्रन्य प्रारम्भिक प्रक्रियायें भी चलती रहती हैं । इस प्रकार 
एक समय में एक से अधिक विवादों की निर्णय प्रक्रिया चलती रहती है । 

पंच-निर्णय में कितना समय लगता है, इसकी सही जानकारी देना 
संभव नहीं है। हमने यह पाया की एक विवाद पर विचार करने में पंचों 
को प्रायः आधे घन्टे से लेकर 2 घन्टे तक का समय लग जाता है । 

पंच-निर्णय में मत-स्वातंत्रय की बात साफतौर पर देखने में आयी । हर 
व्यक्ति श्रपनी बात को खुलकर रखता है। सभी पंच अपनी बात 
निर्भीकता से प्रस्तुत करते पाये गये । इस स्थिति में निर्णय पर पहुंचने के लिए 
यदाकदा पहल करने की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतया ऐसे अ्रवसरों पर 
भाई सभी की बातों को सुनते हैं एवं निर्णय पर पहुंचने में मदद करते हैं । 
इस परिस्थिति को देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो 
प्रभावशाली हो श्रौर प्रावश्यकता पड़ने पर सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया को सही 
दिशा प्रदान करता रहे। 

किसी भी विवाद का समाधान खोजते समय पंचों की दृष्टि तथ्यों एवं 
मामले की वास्तविकता पर केन्द्रित रहती है सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया से 
स्वभावत: ही विवाद की असलियत सामने झ्रा जाती है और इसलिए 
विवाद का निर्णय तथ्यात्मक (780079]) श्राधार पर किया जाता है, 
किसी भावनात्मक आ्राधार पर नहीं । 

तथ्यों का पता लगाने में निम्न प्रक्रियायें सहायक होती हैं : 


(क) सम्बन्धित पक्षों द्वारा अपने पक्ष समर्थन के लिये प्रस्तुत तथ्य । 
(ख) प्रशनोत्तर द्वारा तथ्यों की खोज का प्रयास। 

(ग) सभा में उपस्थित लोगों की निजी जानकारी । 

(घ) वादी-प्रतिवादी के सम्ंकों से प्राप्त जानकारी । 


(ड़) यदा-कदा तथ्य प्राप्त करने के लिये श्रपनाये गये भावनात्मक 
उपाय--यथा शपथ दिलाकर तथ्यों की जानकारी हासिल करना 
श्रादि । 


लोक श्रदालत में निर्णय में निम्न मानदंडों का ध्यान रखा जाता है : 
(अर) नैतिकता का रक्षण एवं पोषण । 
(आ) राज्य के कानूनों का प्रवलम्बन एवं श्रनुपालन । 
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(४) विवाद से सम्बन्धित पक्षों को सामाजिक एवं प्राथिक परिस्यिति 
को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड या जुर्माने का निर्वारण । 


(8) निर्णय की पुष्टि 

पंच निर्णय के बाद सभा को निर्णय की जानकारी दी जाती है । विवाद 
के निर्णय की जानकारी सभा को देने के बाद सभा में इसकी पुष्ठि भी करा 
ली जाती है। सभा से पूछा जाता है कि क्या पंचों के निर्णय से प्राप संघ 
सन्तुप्ट हैं ? यदि श्रावध्यकता होती है तो भश्रध्यक्ष द्वारा निर्णय का स्पप्टी- 
करण भी किया जाता है। जैसा कि ऊपर वाहा गया है, सभा से विचार- 
विमर्थ इस निर्णय-प्रक्रिया का प्रमुख श्रंग है 

निर्णय की स्वीश्ृत्ति को श्रंतिम रूप देने के लिये “महात्मा गांधी की जय! 
का उदघोपष किया जाता है । 
(9) करारखत का लेखाबद्ध किया जाना एवं उस पर हस्ताक्षर 

निर्णय फो लिखित रूप देनेके लिये करारखत तेयार किया जाता है । 
करारखत में निर्णय को लिखित रूप प्रदान करने के साथ जिस पक्ष को 
दोषी पाया जाता है, उसका भी संक्षेप में उल्लेख किया जाता है | इसमें 
निर्णय, दंड, समभौते श्रादि का उल्लेख भी होता है। काई विवादों में तो 
करारखत एक प्रकार के समभौता-पत्र के रूप में रहता है। जैसे तलाक 
सम्बन्धी विवादों में यदि श्रापप्री मेललोल हो गया या किसी प्रकार का दंड 
नहीं दिया गया श्रौर दोनों ने भविष्य में प्रेम से रहने का निर्णय किया तो ऐसे 
विवाद में करारखत में समभौते की छार्ते भी लिखी जातो ह। 

इस करारखत पर वादी-प्रतिवादी दोनों के हस्ताक्षर या प्रंगूठा निशान 
होता है। इसके प्रतिरिवत पंचों एवं प्रध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होते है । 


(0) ग्रुड़-वित्रण 

फरारखत लिखा जाने के बाद विवाद के निर्णय की प्रन्तिम प्रक्रिया 
गुड़-वितरण की होती है। सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को ग्रुड्ड वितरित 
किया जाता है। गरुड़-वित्तरण से निर्णय की पुष्टि धन्तिम रूप से होती है । 
गुड़ की रकम प्रामतौर पर दोनों पक्षों द्वारा बराबर दी जाती है। 

गुड़ की रकम कितनी होगी, यहू कई बातों पर निर्भर होता है, जऊँसे 
व्यवित की सामथ्यं विवाद की स्थित्ति, दण्ड की मात्रा प्रादि। बुड़ का 
वितरण कौन करेगा, इसका भी कोई निश्चित नियम नहों है। घाश्षम का 
सदस्य या कोई भी प्रन्व व्यक्ति गुड़ वितरण करता हुप्ना पाया गया ! 
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गुड़-वितरण प्रतीकात्मक क्रिया है। सामुदायिक व्यवस्था में इस प्रकार 
की परम्परा का खास महत्त्व होता है। समस्या का समावान होने पर 
पूरा समाज खुशी व्यक्त करता है और इस उपलक्ष में मुह मोठा करना 
एक अच्छी परम्परा है। परम्परागत आदिवासी समाज में इसी परम्परा 
का एक रूप शराब पीना पाया जाता है। आदिवासी समाज में, खासकर 
भीलों में विवाद के निपटारे के बाद झराब पीने की परम्परा का जिक्र 
प्रो, टी. वी. नायक ने भी किया हैं। उनके अनुसार भील समाज में मुखिया 
द्वारा शराब पीने-पिलाने के वाद यह घोषणा की जाती है कि झ्व 
किसी प्रकार का भगड़ा गेष नहीं रहा है और भविष्य में आप 
भंगड़ा नहीं करेंगे और मित्र के रूप में रहेंगे ॥। लोक अ्रदालत ने 
गुड-वितरण की परम्परा विकसित करके पुरानी परम्परा को छुद्ध 
बनाया है। इसमें पुरानी परम्परा में शुद्धता आ्राने के साथ-साथ निर्णय 
की स्वीकृति की भावना कायम रहती है। गुड़-वितरण के प्रइन पर किसी 
प्रकार का मतभेद देखने में नहीं आया । ,ग्रुजरात में पूर्ण शराब बंदी होने 
तथा आश्रम द्वारा शराबबंदी के पक्ष में वातावरण बनाने के कारण शराब 
के स्थान पर ग्रुड़-वित्तरण की परम्परा का स्वागत भी किया गया है ।* 

लोक श्रदालत तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है। ग्रुड़-वितरण का 
नाममात्र का खर्च प्राय: सभी विवादों में होता है । गुड़ के आतरिक्त जो 
श्रन्य खर्च होता है, उसका विवरण देना संभव नहीं है ओर एक दृष्टि से यह 
ठीक भी है क्योंकि इसके श्रतिरिकत विवाद पर प्राय: श्रन्य प्रकार का नकद 
व्यय होता नहीं पाया गया । नजदीक के गांवों के सभी लोग भोजन करके 
भाते हैं या शाम को घर जाकर भोजन कर लेते हैं। पास-पड़ोस के लोग 
पैदल ही श्राते जाते हैं। अत: यहां के लोगों की दृष्टि में लोकग्रदालत में 
कोई खर्च नहीं होता है । । 

कुछ विवादों में दण्ड अवश्य दिया जाता है| दण्ड की मात्रा लोकभ्दालत 
के निर्णय के दौरान निश्चित की जानी है। विभिन्‍न प्रकार के विवादों 
में दण्ड की मात्रा भिन्‍न-भिन्‍न होती है । तलाक सम्बन्धी-विवादों में श्राम 
तौर पर किसी एक पक्ष को ही दण्ड देते हुए पाया गया । इसी प्रकार मार- 
पीट, लेन-देन सम्बन्धी विवादों में भी एक ही पक्ष को दण्ड देते हुए पाया 
गया । 

विभिन्‍त विवादों में दिये गये दण्ड एवं ग्रुड़-वितरण में हुए खर्च के 
तथ्यात्मक प्रांकड़े निम्न प्रकार हैं : 
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लोकग्रदालत में खर्च एवं दण्ड 


तालिका संख्या-6 


संख्या-80 





ब्रँ० गुट पर खर्च संख्या बादी-प्रतियादी दण्ट री मादा (झुपये में) 
(रपये में) 
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कुल सर्वेक्षित 80 वादी-प्रतिवादियों में से केबल ॥2 वादी-प्रतिवादियों 
को ही दण्ड दिया गया है । तीन सी से श्रधिक रुपये के दण्ड वाले विदादों 
की संख्या भ्रधिक है। उक्त श्रंकों को देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि 
उन विवादों की संख्या कम है जिनमें दण्ड दिया गया है। प्रामतौर पर 
समभोता किया जाता है। इससे यह भी साफ होता है कि लोकप्रदालत 
प्रधिक प्राथिक दण्ड दिये जाने के पक्ष में भी नहों है । ऐसा एक भी उदाहरण 
देखने में नहीं श्राया जिसमें शारीरिक दण्ड दिया गया हो। गुड़-वितरण पर 
हुप्ना खर्च भी कम है। सामास्यतया प्रधिकतर मामलों में 5से |5 रुपये तक 
का खर्च होता पाया गया । दो विवाद ऐसे भी पाये गये जिसमें गुड़-विनरण 
नहीं किया गया । ये विवाद प्रारम्भिक वर्षों के थे । 

उपरोबत विश्लेषण के प्राघार पर यह निष्कर्ष निवमला जा समता है 
कि लोक प्रदालत की कार्य पद्धति वैघानिक न्यायालयों की कार्य-पद्धति की 
तुलना में प्रवेक्षाइद फम खर्चीली, सहज एवं सरल प्रत्तीत होती है। यदि 
वैधानिक न्यायालयों की कार्य पद्धति में भी उपरोतत प्रध्ययन के पाघार पर 
फुछ सुघार किये जा सकें तो जन साधारण को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त 
करने में सहूलियत हो सकती है । 


सारांश 
() न्याय-प्राप्ति की प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिसमें वियाद से मम्ददध 
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(2) 


लोक अदालत 


पक्ष के समक्ष कम से कम कठिनाई श्राये, इसका प्रयास लोकअदालत 
में किया जाता है। मौजूदा न्यायालयों में कानूनी उलभरनें एवं न्यायिक 
प्रक्रि] की जटिलता के कारण सामान्य जन, खास कर गांव के लोग, 
काफी कठिनाई महसूस करते हैं। यही कारण है कि न्याय-का्े में 
वकील की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गयी है । लोकअदालत विवाद को 
स्थानीय स्तर पर सामुदायिक प्रक्रिया के श्राधार पर सुलमाने का 
प्रयास करता है। प्रक्रिया में इस बात का प्रयास रहता है कि विवाद 
सुलभने एवं न्याय प्राप्ति के बाद व्यक्ति (5८[१) एवं समाज 
(800८9) दोनों स्तर पर ही विवाद का तनावात्मक प्रभाव 
समाप्त हो और विवाद के पहले जैसा वातावरण एवं सम्बन्ध स्था- 
पित था, वसा ही वातावरण एवं सम्बन्ध पुन: कायम हो । 


लोक अदालत की कार्य पद्धति का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है, 
इस कारण इसका बना बनाया नियम नहीं है। सामान्यतोर पर 
इसकी कार्य पद्धति में नीचे लिखी वातों को ध्यान में रखा 
जाता है-- ह 


(!) विवाद के प्रवेश (रजिस्ट्रेशन) में सरलता और कम से कम 
उलभाव । 


(2) विवाद का निर्णय तथ्यों के श्रावार पर विवादग्रस्त पक्षों की 
सामाजिक-प्राथिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय 
स्तर पर हो । 


(3) निर्णय में जब भागीदारी (सामुदायिक तत्व) । 
(4) प्रक्रिया सरल हो । 

(5) भय एवं दवाव न हो । 

(6) श्राथिक बोझ न पड़े । 

(7) सस्ता एवं शीघ्र न्‍्याय मिले । 


(8) पश्चाताप एवं हृदय परिवतंत शारीरिक दण्ड का स्थान ग्रहण 
करे श्रौर दण्ड में मानवीय पहलुओं का प्रमुख स्थान रहे । 


(3) उपरोक्त बातें लोकअदालत ने सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर 


रखी हैं | सिद्धान्त एवं व्यवहार की दूरी न रहे, इस ;वात का प्रयास 
करने के बावजूद व्यवहार में प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां देखने 
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(4) 


९5) 


में श्रायीं। लोकग्रदालत का संस्थात्मक ढांचा मजबूत न होने के 
कारण दूर गांव के लोगों को विवाद सुलमाने के लिए केन्द्रीय लोक- 
भ्रदालत में श्राना पढ़ता है, क्योंकि ग्राम-स्तर पर इसका संगठन प्री 
भी कमजोर है। यही कारण है कि कभी-करमी लोकग्रदालत्त की बंठक 
की तारीख प्राप्त करने में वादी-प्रतिवादी को कठिनाई होती है । यह 
कठिनाई श्रध्यक्ष की व्यस्तता के कारण भी हो सकती है । यह स्थिति 
एक व्यक्ति के लोकझदालत पर भप्रधिक प्रभाव के कारण भो उत्पन्न 
हुई मानी जा सकती है । 


लोकप्रदालत की प्रक्रिया में भ्रध्यक्ष, मंत्री, पंच एवं समा का महृत्त्त- 
पुर्ण स्थान होता है। उक्त संगठनात्मक इकाइयों हारा न्याय-कार्य 
किया जाता है। भ्रध्यक्ष इस बात का प्रयास करता है कि निर्णय पंच 
द्वारा सभा की सहमति से किया जाय । पंचों को इस बात की छूट 
रहती है कि वे भी खुलकर श्रपनी राय व्यक्त करें। श्रभिव्यक्ति की 
इस स्वतंत्रता का प्रभाव यह भी पड़ता देखा गया कि यदाकदा विवाद 
के निर्णय में कठिनाई होती है श्रौर मामले की सुनवाई प्रगली बंठक 
के लिए स्थगित हो जाती है। यह भी देखने में श्राया कि कई बार 
पंचों की राय में काफी भिन्नता रही या कभी-कभी पंच तटस्पता की 
भूमिका का निर्वाह न कर सके। 


सामान्यतौर पर कार्य-पद्धति में दो प्रकार की कमियां प्रौर देखने में 
प्रायीं: () संगठनात्मक, (2) प्रक्रियात्मक। संगठन में प्रध्यक्ष 
के प्रभाव एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण इसकी भ्रन्य एकाइयों (मंत्री, 
पंच, सभा) की भूमिका कभी-कभी गोण हो जाती है । यह प्रश्न लोका- 
भ्रदालत के संस्थात्मक स्वरूप से भी जुड़ा हुमा है जो इसके स्पायित्व 
फे प्रति शंका प्रकट करता है। प्रक्रिया सम्बन्धी कमियों में मुस्य 
बात सामुदायिक निर्णय को प्रक्रिया के स्पप्ट बियर का प्रभाव है । 
प्रभो तक लोकप्रदालत वह स्वरूप विकसित नहीं कर पायी है जिसमे 
सामुदायिक निर्णय की प्रक्रिया सहुज में चल सके। पंचों को एक राय 
होने की कठिनाई, व्यक्तिगत सवा से मुक्ति, सभा द्वारा विवाद के 
बारे में शीघ्र निर्णय पर पहुंचने की कठिनाई झ्ादि भी यदा-कदा 
सामने प्रातो रहती है । 


84 


लोक श्रदालत 
संदर्भ 


श्री हरिवल्लभ परीख के साथ चर्चा के झ्राघार पर । 


प्रो० उपेन्द्र वक्षी एवं डा० एल०एम० सिघवी, लोक अश्रदालत एट रंगपुर: ए 
प्रीलिमिनरी स्टडी, दिल्‍ली विश्वविद्याय, दिल्‍ली,]974 | 


ुल छाया ण एप्एस्‍०ए० ऊक्गांएणंएगाणा गी 6 द३ता0णां 
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पर्णज ग्रांगंगने॑,? 97, एएलावाब 325 (एशछंब,) 9०९० 20, 79थां 
एम्राए्थशशआ9, 70९78, 974. 

देखें, टी०बी० नायक, उपरोक्त, पृष्ठ 230॥ 
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/ 
निणय को पूर्ति 


पूर्ति की समस्या 

नोक अदालत की निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्णय की पूर्ति का 
प्रथन भाता है । जैसा कि हमने देखा है लोकग्रदालत में स्वेच्छा से निर्णय 
स्वीकार किया जाता है। इस कारण निर्णय की पूति में सास कठिनाई नहीं 
भाती । सामान्यतया लोग निर्णय के बाद इस पर अ्रमल कारते ही है | हां, 
कई कारणों से एवं मानवीय गुण-दोप सीमा को स्वीकार करते हुए निर्णय 
वी पूर्ति भें यदाकदा कठिनाइयां भी थ्रा जाती है । 

साक्षात्तार के दौरान लोकश्रदालत के निर्णय के बाद उसकी पूति की 
दृष्टि से कुछ बातें इस रूप में देखने में प्रायीं-- 


([) किसी विवाद में दोनों पक्षों को पूर्ण संतुष्टि न होने पर या किसी 
एक पक्ष के मन में शंका रहने पर निर्णय की पूर्ति में कठिनाई झ्राती है । 
(2) बाई ऐसे वियाद होते हैं जो व्यक्ति के स्वभाव, पारिवारिक राग-द्ने प एवं 
स्वार्य से प्रेरित होते हैं जैसे, प्रेम-सम्बन्ध, तलाझ की उसनो हुई परिस्थिति 
झादि। उस स्थिति में निर्णय होने पर भी दोनों पक्षों का मन साफ नहों हो 
पाता है । 
(3) एक पक्ष का मन बदलने था किसी के बहझावे में घाहर सरकारी 
स्यायालय में जाने के कारण भी निर्णय की पूतति नहीं हो पाती है । 
(4) ऐसे मौके भी देसाने में धाये जिनमें निर्घय की प्रूतति के लिये कुछ समय 
दिया जाता है। इस दोरान पैसा न जुटा पाने या मंशा बदल छाने पर भी 
निर्णय-पूर्ति में बाबा श्राती है । 

उपरोयत परिस्पितियों में लोगशदालत के सम्मुय निर्धय सीपूतिदी 
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समस्या श्राती है। लोकझदालत के पास दण्ड शक्ति का अभाव है । इस 
कारण उसका निर्णय-पूर्ति का तरीका भिन्न है। सरकारी न्यायालयों के निर्णय 
की पूर्ति में पुलिस मददगार होती है और निर्णय-पूर्ति (यदि आगे अपील 
नहीं की तो) में कोर्ट के आदेश का प्रमुख स्थान होता है| इस श्रादेश के 
पालन में पुलिस के सहयोग से न्‍्यायाधीशगण स्वेयं भी निर्णय की पूति के 
लिए निर्णय न मानने वाले को जेल भेज देते हैं प्रथवा उसकी सम्पत्ति 
नीलाम करते की आज्ञा जारी कर देते हैं जबकि लोकप्रदालत के पास ऐसी 
कोई शक्ति एवं व्यवस्था नहीं है। साथ हीं लोकअदालत इस प्रकार की 
व्यवस्था में विश्वास भी नहीं रखती । 

लोकअभ्रदालत ने विभिन्‍्त प्रकार के विवादों में जो निर्णय दिये हैं उन्हें 
समेट कर देखें तो स्थिति अधिक साफ होगी । विभिन्‍न विवादों में जिस 
प्रकार के निर्णय दिये गये, उन्हें संक्षेप में नीचे लिखे रूप में विभाजित कर 
सकते हैं : 


(क) नकद दण्ड दिया जाना । 


(ख) लेन-देन के मामलों में हिंसाव को समझ कर उसे स्पष्ट करता भ्रौर 
जो भी लेना-देता हो, उसकी पूर्ति कराना | 


(ग) जमीन के प्रदवन पर जमीन वापस दिलाना और इस मद में यदि 
कोई लेन-देन जुड़ा हुआ हो तो उसकी पूर्ति करना । 


(घ) तलाक सम्बन्धी ऐसे विवादों में जिनमें किसी के पूर्व सम्बन्ध पहले 
से कायम हुये पाये जायें, पुनविवाह की श्रोपचारिक रस्म पूरी किये 
जाने की अनुमति । 


(ड.) तलाक सम्बन्धी विवाद में तलाक दिलाना । 


(च) पारिवारिक कलह में समभोता एवं प्रेम का वातावरण कायम करते 
का प्रयास करता | 


(छ) ऐसे निर्णय जिनमें स्थायी नुकसान की पृत्ति की व्यवस्था की गई हो । 
जसे शारीरिक क्षति के एक विवाद में इस प्रकार निर्णय की पूर्ति 
होती पायी गयी कि दोपी व्यक्ति द्वारा उस समय तक पीड़ित परिवार 
की स्लेती की व्यवस्था की जायेगी जब तक कि पीड़ित व्यक्ति का 
लड़का खेती करने लायक न हो जाय | 
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पूति की प्रक्रिया 

निर्णय के उपरोक्त प्रकारों की पूति सामान्यतया स्वेच्छा से होती पायी 
गयी । यह बात भी देखने में श्रायी कि वादी-प्रतिवादी दोनों ही प्राय: निर्णय 
की पूत्ति के लिये तत्पर रहते हैं। विवाह, तलाक, पारिवारिक कलह प्रादि 
के मामलों में तो निर्णय की पूर्ति तुरन्त भी होती पायी गयी। प्रत्यक्ष 
श्रवलोकन एवं साक्षात्कार के दौरान प्राप्त जानकारी के प्राघार पर निर्णय 
की पूर्ति की नीचे लिखी स्थितियां देखने में श्रायीं : 


() 
(2) 
(3) 


(5) 


नकद दण्ड की स्थिति में दंडित व्यक्ति उसी समय अपने पास से 
दण्ड की रकम का भुगतान कर देता है । 


कुछ लोग उसी समय किसी प्रन्य व्यक्ति से लेकर भी दण्ड की राधि 
का भुगतान कर देते हैं । 
बाई निर्णयों में करारखत में दण्ड देने की तारीख नियत कर दो जाती 
है भ्रौर उस तारीख तक वहू दण्ड की रकम दे देता है । नकद दण्ड 
न दिये जाने पर प्रन्य जो भी निरददंश दिये गये हों, उनकी पूर्ति कर 
देता है । 
करारखतों में इस वात का उल्लेख भी पाया गया है कि निर्णय की 
पूतति न होने पर श्रागे वया कार्यवाई होगी या कितना प्रतिरिकत दण्ड 
दिया जायगा । 
ऐसे विवादों की संझप्रा श्रधिक है जिनमें समझोते के रूप में निर्णय 
दिया गया है। समभौता-प्रदान विवादों मे तलाक, वेवाहिक उसभनें, 
पारिवारिक कलह भ्रादि मुख्य हैं। व्यक्षिगत वाद-विवाद या 
सामान्य मारपीट सम्बन्धी झगड़े भी इसी श्रेणी में घाते है। इस 
प्रकार फे विवादों से सम्बन्धित निर्णय की पूतति तत्काल होती पायी 
गयी यथा -- 

(क) तलाक की घोषणा एवं सम्बन्ध विच्छेद की बात दोनों पक्षों 
हारा स्वीकार कर ग्रलग हो जाना । महिला प्रामतीर पर 
घपने परिवार द्वारा दिया गया कड़ा पोल वार पिता मे घर 
घली जाती है । 

(ख) यदि किसी से प्रेम सम्बन्ध है भौर तेयारी है तो तलावः मे: 
साथ-साथ विवाह की रकम नी पूरी कर दो जाती है। 


(ग) पारिवारिक कलह एवं झम्य विवादों में रस घोषणा हे साथ 
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निर्णय की पूर्ति मान ली जाती है कि “अब दोनों पक्ष प्रेम से 


७ (99 


रहेंगे । 


निर्णय से सस्तुष्टि 

निर्णय की पूर्ति के साथ इस वात पर विचार करना भी उपयोगी होगा 
कि विवाद से संकड़ों पक्षों को निर्णय से किस सीमा तक सन्तुष्टि हुई है। 
वादी-प्रतिवादी से साक्षात्कार के दोरान जो तथ्य सामने आये हैं उसके 
श्राधार पर निर्णय से सन्तुष्टि एवं विवाद की मौजूदा स्थिति की जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है :-- 


तालिका संख्या-7 


निर्णय से सनन्‍्तुष्टि एवं विवादों की 
मौजूदा स्थिति 

ऋं० विवाद की संतोप की स्थिति योग 

मौजूदा पूर्ण संतोष सामान्य संतोप कम उत्तर न 

स्थिति संतोष देने वाले 
]. विवाद सुलझ गया 47 2] 6 6 80 
2. कुछ तनाव है 50 24 6 0 80 
3. सामान्य स्थिति 47 ]9 6 8 80 


वादी-प्रतिवादी से साक्षात्कार के श्राधार पर हम यह कहने की स्थिति में 
हैं कि 47 उत्तरदाताशों की राय में उन्‍हें लोकअ्रदालत के निर्णय से पूर्ण 
सन्‍्तोप है श्ञोर उनका विवाद सुलभ गया है एवं आज भी सुलमा हुआ है । 
ऐसे उत्तरदाता, जो यह जानते हैं कि विवाद सुलभ गया है उनमें से 2[ की 
सन्तुष्टि की स्थिति सामान्य है जबकि 6 लोग कम सन्तुष्ट रहे हैं परन्तु वे 
भी यह स्वीकार करते हैं कि उनका विवाद सुलमा हुआ है। उत्तरदाताओओं 
में से 50 ने माना है कि कुछ तनाव दोप रह गया है परन्तु फिर भी वे 
निर्णय से सन्तुप्ट हैं। तनाव की बात कहने वालों में से 24 को सामान्य 
सन्‍्तोप है जबकि 5 को कम सन्तोप । विवाद की मौजूदा स्थिति में सामान्य 
स्थिति प्रकट करने वालों में 47 को निर्णय से पूर्ण सच्तोप है, [9 को 
सामान्य सन्‍्तोष और 6 को कम सन्‍्तोप । निर्णय से संतुष्टि का स्तर 
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एवं विवाद की मोजूदा स्थिति से लोकग्रदालत के निर्णय की पूर्ति का एक 
चित्र स्पष्ट होता है । 

निर्णय से पूर्ण सन्‍्तोप एवं सामान्य सस्तोप व्यक्त करने वालों की सम्त्या 
ज्यादा है जबकि कम सन्तोप व्यक्त करने वालों की संख्या बहुल कम है ! 
इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि लोकप्रदालत के निर्णय से प्रायः 
दोनों पन्नों को सन्‍्तोप होता है । यदि किन्हीं कारणों से प्राज कुछ तनाव 
धेष है तो भी उससे लोकग्रदालत की न्यायप्रियता में कमी नहीं प्राती है । 
लोक श्रदालत ने जो न्याय दिया, वह अपने स्थान पर ठीक है और उसमे 
बहुसंख्यक लोगों को पूर्ण तथा सामान्य सनन्‍्तोप है। निर्णय के बाद नयी 
घटनाप्रों के कारण तनाव पुनः पैदा हो सकता है। यह भी संभव नहीं है 
कि दोनों पक्षों को पूर्ण संतुष्टि मिले ही या भविष्य में तनाव नहीं ब्रायेगा, 
इसकी गारन्टी लोकप्रदालत दे। यह तो व्यबित के भावी व्यवहार एवं 
सदुभाव पर भी निर्भर करता है । 

जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्रामतौर पर लोकग्रदालत के निर्णय की 
पृत्ति स्वेच्छा से होती है । इस बात की पुष्टि उक्त तालिका से भी होती है । 
यदि निर्णय से सनन्‍्तोप है तो उस पर प्रमल करना प्रासान हो जाता है । 
लेकिन इसका तात्पयं यह नहीं कि सभी निर्णयों की पूर्ति सहज में हो जाती है । 
बाई ऐसे श्रवसर भी देखने में झ्ाये जिनमें निर्णय की पूर्ति में कठिनाई प्राती 
है। जिन कारणों से निर्णय की पूति में कठिनाई प्राती देखी गयी, उसे 
इस रूप में गिना सकते हैं : 
(क) एक पक्ष को अ्सन्तोप होना । 
(व) दोनों पन्न को पूर्ण सन्‍्तोष नहीं होना । 
(ग) निर्णय के समय कुछ बातों की प्रस्पप्टता रह जाना या दोनों पक्षों 

वा मन साफ ने होना । 

(घ) खवार्थ | 
(ढ.). विसी के बहकावे में श्रा जाना । 

लोकभदालत के निर्णय वी पूतिन होने पर लोकप्रदालत नया खारती 
है? जैसा कि ऊपर बहा गया है, लोकप्रदालत के निर्णय की पूति विनिस्न 
प्रकार ना विवादों में प्रलग-प्रतग ढंग से होती है । यदि छिसी विवाद में 
एक पक्ष निर्णय की पूति नहों करता है. तो सामास्यतेया तीन स्पितिया 
होतो है : 
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(!) करारखत में उल्लिखित दण्ड दिया जाता है। अधिकांश करारखतों 
में इस वात का उल्लेख होता है कि निर्णय की पूर्ति न होने पर क्या 
किया जाय ? 


(2) निर्णय की पूति न होने पर विवाद पुन: लोकगअदालत में श्राता है 
और उस पर विचार किया जाता है। ह 

(3) निर्णय में शामिल पंच (जूरी) तिर्णय की पूर्ति के लिये प्रयास 
करते हैं । 


सारांश 


(!) वादी-प्रतिवादी द्वारा लोकअदालत का निर्णय स्वेच्छा से स्वीकार 
किये जाने के कारण उस निर्णय को पति में विशेष कठिनाई देखने में नहीं 
आझायी । फिर भी मानवीय स्वभाव की भिन्‍नता एवं खास परिस्थितिवश 
यदाकदा निर्णय की पृत्ति में कठिनाई शझ्ाती है। विवाद के निर्णय में जो 
दण्ड का प्रावधान रहता है, उसे मूंरूप देने की प्रक्रिया में ही निर्णय की 
पूर्ति न होने पर की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख करारखत में रहता 
है। शअभ्रत: यदि किसी निर्णय की पूत्ति नहीं होती है तो करारखत में 
उल्लिखित कार्यवाही की जाती है या विवाद पुनः लोकअ्रदालत में लाया 
जाता है । 


(2) यह बात साफतौर पर देखने में श्रायी कि निर्णय की पूर्ति कराने के 
लिए पंचगण भी सक्तिय रहते हैं । पंच इस बात का प्रयास करते पाये गये कि 
जो निर्णय हुआ है, उसका पालन हो । यह भी देखने में आया कि विवाद 
से सम्बद्ध पक्ष स्वयं भी विवाद सुलझाने को उत्सुक रहते हैं, इस कारण एक 
वार निर्णय स्वीकार करने के बाद उसे क्रिपान्वित करने का ध्यान रखते हैं । 


(3) स्वैच्छिक स्वीकृति के कारण श्रामतौर पर निर्णय के प्रति वादी- 
प्रतिवादी को सामान्यत: ससन्‍्तोप रहता है। लोकग्रदालत में जिस प्रक्रिया से 
निर्णय होता है, उसमें श्रधिकतम सन्तुष्टि को गुजाइश रहती है। फिर 
भी यह संभव नहीं कि सभी विवादों में दोनों पक्षों को समान या पूर्ण 
संतुष्टि प्राप्त हो। संतुष्टि की तीन स्थितियाँ देखने में भ्रा्यी : 
(क) पूर्ण सन्‍्तोप (ख) सामान्य सन्‍्तोप और (ग) कम सन्‍्तोप । इसके साथ- 
साथ चिवाद सुलमने की स्थित्ति भी सभी विवादों में एक-सी नहीं पायी गयी । 
विवाद के निर्णय के बाद उसकी मोजूदा स्थिति (सुलकाव की स्थिति) के 
तीन स्वरूप सामने झ्राये--(श्र) कुछ लोगों का विवाद प्‌र्णतया सुलऋ 
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जाता है । (प्रा) कुछ लोग निर्णय के बाद भी श्रापसी सम्बन्धों में तनाव 
महसूस करते हैं श्रीर इस प्रकार उनके मन में गांठ बनी रहती है । (:) ऐसे 
लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि सामान्य स्थिति कायम तो हो गई है फिर 
भी कतिपय कारणों से कुछ उलमनें बनी हुई हैं। पर साथ ही वे यह 
विचार भी व्यक्त करते हैं कि फिलहाल कोई समस्या नहीं है । 

(4) निर्णय की पूर्ति न होने की स्थिति में लोकप्रदालत के पास ऐसी 
एजेन्सी नहीं है जिससे निर्णय-पूर्ति में श्राने वाली कठिनाई को दूर किया 
जाय | पंच एक सीमा तक यह प्रयास करते है कि निर्णय की पूर्ति हो, लेकिन 
निर्णय की पूति करना काफी हृद तक दोनों पक्षों की इच्छा पर ही निर्भर 
वारता है। ऐसी व्यवस्था विकसित किये जाने की प्रावश्यकत्ता है जो निर्णय 
की पूति की स्थिति को देखे श्रौर निर्णय-पूति न होने पर पूर्ति हेतु भ्रागे कार्य- 
वाही करे । ऐसे मामले भी देखने में पश्राये जिसमें करारखत पर 
हस्ताक्षर के बावजूद एक पक्ष के मन बदलने या प्रन्य कारणों से उसकी 
पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में विवाद उस समय तक उलमा रह 
जाता है जब तक कि वह पुनः लोकप्रदालत में नहीं झ्राये और पुनः निर्णय 
द्वोकर उसकी पूर्ति न हो जाय । 
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निणय को प्रतिक्रिया और आस्था 


लोकश्रदालत के निर्णय का समाज के जिन वर्गों पर प्रभाव पड़ता है, 
उनकी प्रतिक्रिया जानने पर जो तथ्य सामने आये, उन पर इस श्रध्याय में 
विचार किया गया है। यहां लोकश्रदालत से प्रभावित नीचे लिखे पक्षों 
की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया है : 


. वादी एवं प्रत्तिवादी की प्रतिक्रिया । 


2. विवाद से श्रप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों यथा वादी-प्रतिवादी के 
निकटस्थ भिन्रों एवं सम्बन्धियों की प्रतिक्रिया । 


3. सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया । 


जो लोग लोकअदालत में श्राकर श्रपना विवाद सुलभाने का प्रयास करते 
हैं, लोकअदालत के निर्णय के बारे में उनकी प्रतिक्रिया का एक चित्र पिछले 
अध्याय में भी देखने को मिल सकता है। बातचीत के दौरान प्राय: सभी 
लोगों ने यह राय व्यक्त की कि लोकग्रदालत में न्याय मिलता है, इस कारण 
वहां विवाद ले जाते हैं। यह श्रावश्यक नहीं कि विवाद का निर्णय हमारे 
पक्ष में ही आये। तथ्यों के आधार पर न्याय देने की दिश्षा में प्रयत्नशील 
लोकश्रदालत यहां के लोगों को सस्ता, सरल एवं सुलभ न्याय प्रस्तुत करती 
है श्रौर दोनों पक्षों को श्राथिक-सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते 
हुए ऐसा समाधान खोजती है, जिससे दोनों पक्षों को श्रधिकाधिक सन्‍्तोपष 
हो और जनसाधारण के हृदय में नैतिकता, सच्चाई एवं मानवीयता और 
सहुृदयता के ग्रुणों का संचार हो । 

विवाद लाने में आने वाली कठिनाइयां जानने का भी प्रयास किया गया। 
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जो बातें सामने श्रायीं वे कठिनाइयों को स्पष्ट करने में मददगार हो सकतो 
हैं। उत्तरदाताझ्ों से तीन प्रधन किये गये थे : 

() क्या लोकभश्रदालत में कार्य पद्धत्ति की कठिनाई महमूस होती है ? 


(2) व्या लोकग्रदालत में प्राने या निर्णय लेने में प्राथिक कठिनाई 
सामने श्राती है ? 


(3) व्या एक व्यक्ति के नेतृत्व के कारण कोई कठिनाई दृष्टिगोचर 
होती है ? 
उक्त प्रदनों के उत्तर में वादी-प्रतिवादियों ने जो बात बाही, उसे इस 
ताज्षिका में देख सकते है : 


तालिका संख्या-] 8 


विवाद से सम्बन्धित पक्षों फी कठिनाइयां 


संस्या-80 

; ऋ० पया नीचे लिखी यकठिनाएयां हैं ? उत्तरदाता मंग््या प्रतिशत 
], पार्य पद्धति की )हां 2 2--50 

5 नहीं 8 97-50 

2, प्राधिक " रहा 00 0--00 
५ नही 80 00--00 

3. एक ध्यवित ये नेतृत्व ) हां || ]--25 

( नहीं 79 98--75 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि कठिनाइयों से सहमति ब्यवत करने वालों की 
संख्या प्राय: नगण्य है भोर जहां तक ध्राधिक काठिनाई व ताल्‍्लुक है, लोव- 
भ्रदातत में पभ्राने वालों के समक्ष कोई प्ाथिक कठिनाई नहीं भाती । दस 
वात को पुष्टि लोकप्ददालत दे निर्यों में हुए व्यय की जानकारों से नो 
मिलतो है । -यहां की कार्यपद्धति सरल एवं सबके समभने लायक है। निर्धय 
की स्वीफृति के पक्ष में एक कारण यह भी रहा है कि भधिनांश लोगों एा 
लोगप्ददालत के प्रध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वास है भौर प्राप: सभी उत्तर- 
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दाताओओं ने उनके प्रति आस्था व्यक्त की है। अध्यक्ष विवाद को सुलभाने 
में भेद-भाव नहीं करता और दोनों पक्षों को सही राय देता है, यह वात 
भी प्राय: सभी ने स्वीकार की है। केवल एक उत्तरदाता ने ही उनके 
नेतृत्व में शंका व्यक्त की है लेकिन वह भी लोकअदालत की उपादेयता 
के प्रति शंकालु नहीं है । 

लोकग्रदालत के निर्णय की प्रतिक्रिया जानने के लिये सामान्य साक्षात्कार 
चाले उत्तरदाताओं के माध्यम से जो तथ्य सामने भाये हैं, उनसे इस बारे में 
यथार्थ जानकारी प्राप्त होती है। लोकअदालत की बैठक में गांव का 
सामान्य व्यक्ति शामिल होता है और जिस व्यक्ति का विवाद होता है, उसके 
नाते-रिश्तेदार एवं मित्रगण भी वैठक में शामिल होते हैं।! लोकभ्रदालत 
की वैठक में भाग लेने वालों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है: 
() दर्शक, (7) वादी-प्रतिवादी, (]]) पक्ष-विपक्ष में गवाही देने वाले, और 
(५) जूरी (पंच)। उत्तरदतागश्रों में से कितने व्यक्तियों ने किस रूप में भाग 
लिया, इसकी जानकारी प्रॉप्त करने के बाद निर्णय की प्रतिक्रिया के बारे में 
इन उत्तरदाताश्रों की राय जानता भ्रधिक उपयुक्त रहेगा । (तालिका संख्या- 
9, पृष्ठ 95)॥ 

लोकश्रदालत से प्रभावित गांवों में किये गये साक्षात्कार (सामान्य 
साक्षात्कार) में यह पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने किसी न किसी 
रूप में लोकअदालत की कार्यवाही में भाग लिया है। जबकि ऐसे 
गांव या कस्बों के लोगों ने (विशेष साक्षात्कार) जहां लोकअदालत का 
प्रभाव कम है, लोकश्रदालत की कार्यवाही में बहुत कम भाग लिया 
है | कार्यवाही में भाग लेने वालों और भाग न लेने वालों की प्रतिक्रिया 
सिन्‍त-भिन्‍न हैं । सामान्य साक्षात्कार वाले 99.54 प्रतिशत उत्तरदाताग्रों 
ने स्वीकार किया कि उन्होंने दर्शक के रूप में भाग लिया है, लेकिन 
विशेष साक्षात्कारियों में से एक भी उत्तरदाता ने वाद-विवाद, पक्ष- 
विपक्ष या जूरी के रूप में भाग नहीं लिया। इससे यह कह सकते हैं कि 
विज्ञेप साक्षात्त्तारियों का (जो कि सामान्यतया बुद्धिजीवी एवं वाजार, 
कस्बों के निवासी हैं) लोकग्रदालत से निकट का सम्बन्ध नहीं है ये लोग लोक- 
श्रदालत के निर्णयों एवं कार्यों से भी विक्षेप परिचित नहीं हैं भौर इसी 
लिए इनकी प्रतिक्रिया भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं श्रायी है । 

लोकप्रदालत के वारे में प्रतिक्रिया जानने की दृष्टि से पूछे गये प्रश्नों के 
उत्तर में जो बातें सामने आयीं, उसे लोकग्रदालत में ग्रास्था के कारणों के 
रूप में तालिक संख्या-20, पृष्ठ 97 में देख सकते हैं । 

सामान्य और विश्वेप साक्षात्कार के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में 
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मिन्‍नता साफतौर पर देखी जा सकती है। निर्णय के बारे में भ्रपनी राय 
जाहिर करते हुए सामान्य उत्तरदाताओं में से 9.25 प्रतिशत ने यह मत 
व्यक्त किया कि लोकअदालत के निर्णय में न्‍्याय मिलता है और न्याय मिलने 
के कारण ही उन्हें लोकअदालत के प्रति आस्था भी है । विशेष उत्त रदाताओं 
में से 64.52 प्रतिशत ने न्याय मिलने की वात स्वीकार की और 6.45 
प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया । उनके मन्तव्य से यह जाहिर होता है कि 
विज्ञेप. उत्तरदाताश्रों का लोकश्रदालत से सीघा सम्बन्ध एवं अनुभव नहीं 
होने पर भी उनका यह मानना है कि वहां न्याय मिलता है। लेकिन इनमें 
से कुछ (29,03) ने यह बात स्वीकार नहीं की कि वहां न्याय मिलता है। 
विशेष साक्षात्कार के उत्तरदाताश्रों ने अन्य प्रश्नों के सन्दर्भ में भी श्रपती 
प्रसहमति व्यक्त की है । कार्य पद्धति की सरलता, श्राश्नम का कार्य और ग्राम- 
दान-विचार का प्रभाव श्रादि प्रश्नों के उत्तर में इन्होंने सामान्य साक्षात्कार 
के उत्तरदाताश्रों से भिन्‍न मत व्यक्त किया है। कुछ लोगों ने समान मत 
भी व्यक्त किया है। भिन्‍न मत व्यक्त करने वालों से प्रतिप्रततत करने पर 
स्पष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो सके । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि ये 
विशेष उत्तरदाता ऐसे हैं जिनका लोकशञ्रदालत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । 
इनमें से कुछ लोग स्थानीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकते हैं यथा वकील, 
सरकारी कर्मचारी श्रादि। ये लोकअदालत के बारे में स्पष्ट राय नहीं 
रखते । इन लोगों से श्रसहमति के कारण जानने का भी प्रयास किया गया 
लेकिन खास जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । वातचीत के दौरान जो वातें 
सामने श्रायीं उस पर से कुछ बातें इस रूप में क्रमवद्ध की जा सकती हैं : 


पु 


(]) विज्लेष उत्तरदाताशप्नों की राय में लोकअदालत आदिवासी, 
अशिक्षित एवं पिछड़े क्षेत्र में ही एक ह॒द तक सफल हो सकती है । 
उनकी घारणा है कि ऐसी संस्था विकसित समाज की गुत्थियों एवं 
सानसिक उलभ्ाव को हल करने में सक्षम नहीं हो सकती । 

(2) इनमें से कुछ लोग किन्‍्हीं व्यक्तिगत कारणों से भी लोकभ्रदालत 
के बारे में श्रनुकुल राय नहीं रखते । 

(3) लोकझ्दालत की सरल व्यवस्था मौजूदा पेचीदा कानूनी मुद्दों के साथ 
कैसे मेल खा सकती है, यह उनके मन में स्पष्ट नहीं है । 

(4) लोकग्दालत की सरल, सीधी सुलभ एवं खुली न्याय पद्धति का 
कोर्ट के नियमों, कानूनों एवं वकील भादि व्यवस्था श्रादि के 
साथ कंसे मेल बैठे, यह उनके दिमाग में साफ नहीं है श्रौर कानून 
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एवं व्यवस्था का प्रइन सामने ग्राने पर लोकग्रदालत जैसी व्यवस्था 
में अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र जैसे प्रद्त भी इनके दिमाग को उलझन 
में डाल देते हैं । 


उक्त कारणों से बुद्धि एवं कानून की उलभनों में उलका व्यक्ति लोक- 
अदालत के वारे में स्पष्ट राय रखने में कठिनाई महसूस करता हुआ ही पाया 
जाता है। फिर भी विशेष उत्तरदाताओं ने जो उत्तर दिये हैं, उनमें लोक- 
श्रदालत के श्रस्तित्व एवं उपादेयता को एक सीमा तक तो स्वीकार किया 
ही है। 

संक्षेप में, उत्तरदाताओरं द्वारा व्यक्त भाव निम्न प्रकार क्रम बद्ध किये जा 
सकते हैं -- 


() निर्णय के बारे में वादी-प्रतिवादी की सामान्य प्रतिक्रिया यह देखने 
में आयी कि दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैँ कि यहां न्याय मिलता 
है। न्याय भले ही उनके पक्ष में नहीं जाये, पर न्याय मिलता है, यह 
विश्वास मौजूद है । 


(2) वादी-प्रतिवादी के निकटस्थ लोग, नाते-रिश्तेदार भी यह स्वीकार 
करते हैं क्रि लोकश्रदालत के निर्णय में सही न्याय निहित रहता है । 
यद्यपि कई ऐसे उदाहरण भी देखते में आये हैं जिसमें कोई पक्ष जूरी 
की नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखता है कि वह उसका पक्ष ले । 
परन्तु खुली निर्णय-प्रक्रिया के कारण इस प्रकार की स्वार्थ वृत्ति चलने 
की गुजाइश चहुत कम रहती है । 


(3) सामान्य उत्त रदाताओं ने स्वीकार किया की लोकश्रदालत की निर्णय- 
प्रक्रिय को देखते हुए तथ्यों के आधार पर सही न्याय मिलने का 
विश्वास मजबूत होता है। इन लोगों (सामान्य साक्षात्कार) में से 
अधिकांश ने लोकश्रदालत की कार्यवाही में किसी न किसी रूप में 
भाग लिया है । 


(4) विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताग्ं ने लोकअदालत के निर्णय के 
प्रति एक सीमा तक शंका व्यक्त की है। उनका लोकग्रदालत के 
साथ प्रत्यक्ष या निकट का सम्बन्ध न होने के कारण उसके निर्णय के 

बारे में झंकायें हैं। उन शंकाओं के होते हुए भी उनके द्वारा लोक- 
अ्रदालत की स्वीकृति एवं उसकी उपादेयता को स्वीकार किया 
गया है । 


(5) 


(0) 


4. 
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लोकअदालत का कार्य क्षेत्र आदिवासी समाज तक सीमित होने के 
कारण गैर आदिवासी क्षीत्र के लोगों के मन में उसकी सफलता के 
प्रति शंका टै । उनके मन में यह बात भी है कि शायद गैर प्रादि- 
वासी समाज में ऐसी व्यवस्या उतनी सफल न हो सके जितनी 
भ्रादिवासी समाज में हो रही है। गेर श्रादिवासी समाज में वह कित्तनी 


सफल द्वोगी, उसकी क्या प्रक्रिया होंगी, यहू प्रश्न प्रमी प्रनुत्तरित 
है । 
च्ू 


लोकप्रदालत द्वारा दिये गये निर्णयों के बारे में वादी-प्रतिवादी किस 
सीमा तक सन्तुष्ट होते हैं, उसका एक प्रमाण यह है कि हमने जिन 
विवादों एवं उन पर लोकग्रदालत द्वारा दिये गये निर्णयों का 
अ्रध्ययन किया है, उनमें एक भी ऐसा निर्णय सामने नहीं भाषा 
जिसको उन्होंने श्रंगीकार नहीं किया हो श्लौर जिससे ग्रसन्तुप्ट होकर 
निर्णय के विरुद्ध सरकारी न्यायालय की शरण ली हो । उसका दूसरा 
प्रमाण यह है कि हमने जिन 80 वादी-प्रतियादियों के मामलों का 
(67 विवादों का) बारीकी से श्रध्ययन किया है, उनमें 9 ऐसे विवाद 
भी सामने श्राये हैं जो पहले वैधानिक न्यायालयों के समक्ष न्‍्याय- 
प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किये गये थे भौर जिन पर वादी-प्रतिवादी का 
काफी रुपया श्रोर साल-दो साल का समय वरवाद हो गया पा हिन्‍्तु 
फिर भी जिन पर वैधानिक न्यायालयों से निर्णय नहीं मिल सका 
झ्रौर जिनका लोकप्रदालत ने एक-दो पेणियों के बाद ही दोनों पप्तों 
को सम्तोपप्रद निर्णय देकर समाधान कार दिया शौर पारस्परिक 
फटुता एवं तनाव से मुक्त दिलाकर दोनों पक्षों को एक दूसरे का 
घुभच्छु श्रौर दितचिन्तर बना दिया लेकिन लोकग्रदालत के निर्धय 
के विर्द्ध सरकारी प्रदालत का द्वार सदसटाये जाने से सम्दन्धित 
विवाद एनमें से एक भी देखने में नहीं प्राया । 


संदर्भ 


प्रपष्पाथ सात भी देखे । 
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लोक गदालत और सामाजिक-मज्रार्थिक 
आ 
परिवततन 


सामाजिक परिस्थिति 

जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है, लोकअदालत मात्र न्यायिक संस्था 
नहीं है बल्कि यह न्याय के साथ-साथ-साथ समाज के श्रन्य भ्रवयवकों को 
प्रभावित करने वाली समाजसेवी संस्था भी है। समाज-रचना में श्रायी गलत 
खढ़ियों, परम्पराश्ों और असामाजिक व्यवहार को परिष्क्ृत करने का प्रयास 
करना भी लोकअभ्रदालत का एक प्रमुख कार्य हैं। विवाद के निर्णय की 
प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष द्वारा किया गया मार्ग दर्शन इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका 
झ्दा करता है। विभिन्‍न चर्चाय्रों के दौराव एवं लोकश्रदालत की कार्यवाही 
देखने से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर कहना चाहेंगे कि लोक- 
ग्रदालत सामाजिक परिवतंन में मददगार है श्र इससे समाज को एक नयी 
दिशा मिली है एवं नये मूल्य प्रतिष्ठापित हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की 
जो प्रक्रिया पिछले कई दशकों से सम्पूर्ण समाज में चल रही है, उसका प्रभाव 
इस क्षेत्र में भी पड़ा है। इस परिवर्तन में शहरीकरण, यातायात की सुविधा, 
संचार-साधनों का विकास, चल-चित्र, शिक्षा आदि सामाजिक परिवर्तन से 
प्रभावी तत्व इस क्षेत्र में भी समान रूप से प्रभावी हैं। लेकिन लोकअ्दालत 
एवं श्राश्नम की प्रवृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया को श्रधिक सजीव एवं गतिशील 
पाया गया। प्रस्तुत श्रध्याय में यह विचार करने का प्रयास किया गया है 
है कि लोकअदालत न्याय-कार्य के अलावा इस क्षेत्र के सामाजिक और ग्राधिक 
जीवन को किस सीमा तक प्रभावित करती है। साथ ही साथ यह देखने का 


लोक अदालत शभ्रौर सामाजिक-झम्राथिक परिवतंन ]0॥ 


प्रयास भी किया गया हैं कि इस क्षेत्र के लोग इस बात को किस सोमा सके 
स्वीकार करते हैं कि लोकप्रदालत सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध करने के 
साथ-साथ उनके जीवन के सामाजिक-गप्राथिक पल्ष को भी प्रभावित करती है । 

प्रादिवासी समाज में परम्परागत झूड़ियाँ प्रन्य समाज से प्रधिक पायी 
जाती हैं । इनके सामाजिक जीवन का बढ़ा भाग जातीय घर्म पर आधारित 
होता है। रोज के जीवन में इसका प्रभाव सहज में देख सकते हैं । विभिन्न 
ग्रादिवासी समाजों में एक सी ऋूढ़ियां एवं परम्परा न होते हुए भी सामाजिक 
जीवन में इनकी जकड़न प्रायः समान रूप से देख सकते हें । भूत-प्रेत, ठायन 
गाते का मेला, विवाह, मृत्यू की परम्परायें इनके जीवन को कठोरता से 
प्रभावित किया झूरती हैं । 

श्रादिवासी-प्रघधान छेत्र को, अनेक प्रच्छी सांस्कृतिक परम्पराध्मों 
दे बावजद एक सीमा तक कई गलत एवं प्रमानुपिक परम्पराप्रों एवं 
श्राथिक पिछड़ेपन का शिकार मान सकते हैँ । ज॑से भूत-प्रेत की मान्यता यहाँ 
इतनी गहरी जड़ें जमाये हुये है. कि कठिन से कठिन बीमारी में भी प्रोझा 
एवं भगत को बुलाकर उसे ठीक कटाने का असफल प्रयास करते हुए बहु- 
संख्यक प्रादिवाप्तियों को देखा जा सकता है । श्रंघ विश्वास इस सीमा तक 
पाया गया है कि किसी महिला को डायन करार देने पर गांव के लोगों ने 
विना सोचे-समझे प्रमानुपिक प्रत्याचार करके उनका जीना दूमर कर दिया 
श्रोर कुछ मामलों म॑ तो गांव के लोगों ने उस महिला की इस सोमसा तब 
पीटाई की कि वह एक प्रकार से मृत्यु की स्थिति तक हो पहुंच गयी । पोका 
के कहने पर गांव के लोगों ने यह मान लिया था कि उक्त महिला डायन हो 
गयी है श्रौर गांव के लोगों को खा जाती है। दइसी प्रकार के शनेक अन्य 

प्रकार के प्रन्ध विध्वास भी देखे जा सगते है । 

विवाह एवं परिवार की पस्थिरता इस छ्लेंत्र में ग्राम बात है। घन्‍्य 
भ्रादिवासी छोंसों की भांति यहां भो विवाह एवं तलाक में सहजता पायी 
जाती है । इससे महिलाग्रों की सुदृढ़ स्थिति का भी प्रंदाज लगता है । डाई 
स्थितियों में तलाक व्यक्ति की गलत धादतों एवं गेर व्यक्ति के साथ मम्दरद 
के कारण भी होते पाये गये हैं। गरासिया श्रादिवासी समाज में तो तथादः 
इतना प्रासान पाया गया कि नाम माद्न की रखम देसकर तलाह स्वीदार कर 
लिया जाता है ।' लोकाप्रदालत में श्राये विवादों की संस्या से मो इस बात को 
बुष्टि होती है कि इस छत में तलाक एवं विवाह सम्बन्धी विवादों की संगया सदसे 
प्रधिक है । भोल, राठवा तपा नायशा मे तलाश सम्बन्धी परम्परायें प्रागः 
एपा-सी पायी गयी ३। लोकप्रदालत के प्रध्यक्ष एद प्रत्य लोगों ने रशीशार 
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किया कि करीब दो दछ्षक पूर्व इस क्षेत्र में तलाक की जो स्थिति थी श्रौर 
पारिवारिक ढांचा जितना श्रस्थिर था, उतना अ्रव नहीं है। श्रव तलाकों 
की संख्या कम हुई है श्लोर पारिवारिक स्थिरता श्रायी है। पहले तलाक की 
प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई थी छोटे-छोटे प्रइनों .पर विवाह-विच्छेद हो 
जाया करता था। लोकभग्मदालत की मान्यता है कि पारिवारिक श्रस्थिरता 
श्रेयस्कर नहीं है श्रोर जहां तक सम्भव हो, इसे रोका जाना चाहिये । लेकिन 
इसका यह श्रर्थ भी नहीं है कि वह तलाक को बन्द करने की नीति की पोपक 
है। वह सामान्यतया ठोस कारण होने पर ही तलाक स्वीकार करती है। 
आदिवासी समाज की सामाजिक एवं आथिक परिस्थिति को देखते हुए 
पारिवारिक प्रस्थिरतत के कारण कई कठिनाइयां होती पायी गयीं, जेसे 
(() बच्चों की देख-माल की (2) तलाक होने पर लेन-देन के कारण पड़ने 
वाला पश्राथिक भार श्रौर (3) सम्पत्ति का वंटवारा आदि । 

सामाजिक-आथिक परिवर्तन के क्षेत्र में लोकश्रदालत ने जीवन के कई 
पक्षों को प्रभावित किया है। परिवतंन के इन पक्षों को इस रूप में विभाजित 
करना चाहेंगे -- 


(!) संस्थात्मक--विवाह, जाति, परिवार श्रादि संस्थाओ्रों के बारे में 
विचार-परिवतंन । 


(2) मुल्यात्मक--स्त्रियों एवं सामाजिक-प्राथिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग 
के सम्बन्ध में नये मुल्यों की स्थापना, अपराध की स्वेच्छिक 
स्वीकृति, प्रायदिचत, हृदय-परिवर्तन श्रादि भावनात्मक मूल्यों का 
विकास और नैतिकता सम्बन्धी मूल्यों की प्रेतिष्ठा । 

(3) श्राचरणात्मक--्त्रियों के प्रति व्यवहार में सुधार, झ्ादिवासी एवं 
गैर भ्ादिवासी के श्रापसी व्यवहार के नये मानदंड श्रोर महाजन के 
साथ व्यवहार श्रादि में परिवर्तेन । 

(5) सॉस्कृतिक-परम्परागत सांस्कृतिक मुल्यों में जैसे भूत-प्रेत, डायन, 
भगत आदि सम्बन्धी घारणाओं में परिवर्तन । 

(4) आशिक परिवर्तन --उन्‍्नत कृषि तरीकों का प्रचलन, सिचाई-साथनों 


का विस्तार, आथिक विचादों का निपटठारा और शआ्ाथिक शोपण की 
समाप्ति । 


सामाजिक प्रभाव 


लोकग्रदालत से प्रभावित गांवों के उत्तरदाताग्रों में से जात प्रतिशत की 
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राय है कि तलाक सम्बन्धी विवादों की जो स्थिति पहले थी, उसमें परि- 
चतंन श्राया है भौर विवादों की सख्या कम हुई है | यह भी स्वीकार किया गया 
कि लोकअदालत से सम्पर्क बढ़ने के साथ-साथ यह वारणा भी मजबूत हुई 
है कि क्षणिक प्रावेश में श्राकर बिना किसी खास कारण के तलाक देना ठीक 
नहीं है श्रीर स्थायी पारिवारिक जीवन बिताने का प्रयास किया जाना 
चाहिये । 
प्राथिक परिस्थितियों में परिवर्तन का भी सामाजिक जोवन पर प्रभाव 

पड़ता पाया गया । खेती में रोजगार का क्षेत्र बढ़ने श्रौर प्रधिक मात्रा में 
काम मिलने आदि के कारण पारिवारिक स्थायित्व में बढ़ोत्तरी हुई है । यहां 
यह भी स्वीकार करना चाहिये कि गर आदिवासी हिन्दू समाज में पारिवारिक 
स्थायित्व सम्बन्धी जो स्थिति है, उसका प्रभाव भी इन पर पड़ा है शोर गैर 
श्रादिवासी समाज से सम्पर्क बढ़ने से उनकी व्यवस्था को श्रच्छा मानने की 
भावना भी मजबूत हुई है। विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओं में से भी 83- 
87 प्रतिष॒त यह मानते हैं कि तलाक एवं विवाह सम्बन्धी विवादों में कमी 
लाने में लोकप्रदालत मददगार हुयी है । 

पारिवारिक तनाव सम्बन्धी विवादों में भी कमी होने में लोकअभ्ंदालत का 
प्रभाव एक कारण है। उसका यह श्रनवरत प्रयास रहा है कि विवादों की 
संख्या घटे श्रौर विवाद उठें भी तो उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुलभा लिया 
जाय । पारिवारिक तनाव की कमी के बारे में भी सामान्य एवं विशेष दोनों 
प्रकार के उत्तरदाता प्राय: वही राय रखते हैं जो तलाक एवं विवाह के 
सम्बन्ध में है । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है पहले प्रादिवासी समाज में हर संकट भगत- 
प्रोभा को याद करना श्राम वात थी लेकिन लोकग्रदालत से सम्पर्क के बाद के 
समय में इसमें प्रन्य प्रभावों का भी कुछ कारण हो सकता है। श्रनेक गलत 
मान्यताओ्रों पर से उनका विश्वास हटा है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 
यहां के लोगों ने भूत-प्रेत पर विश्वास करना छोड़ दिया है पर हां, विश्वास 
पहले से कम श्रवश्य हुम्ना है । भूत-प्रेत में विश्वास का प्रइन व्यक्ति की मावना 
के साथ जुड़ा होने के कारण इस बारे में निश्चित आंकड़े प्रस्तुत करना संभव 
नहीं । इतना ही कहना उचित होगा कि भगत एवं ग्योका श्रादि का जो 
प्रभाव पहले था, वह भव नहीं रहा है । 

इसी से जुड़ा हुझा प्रइन अन्य अन्ध विश्वासों का भी है। प्रन्ध विश्वास 
काफी कम हुये हैं, यह सहज में देखा जा सकता है। अध्ययन के दोरान एक 
विवाद ऐसा भी पश्राया जिसमें एक महिला को डायन करार दिया गया यथा। 
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डायन करार देने वाले व्यक्ति का कहना था कि उक्त महिला ने उसके पिता 
को खा लिया प्रर्थात्‌ मार दिया है। उस व्यक्ति के साथ कुछ पअन्य लोगों ने 
भी उसे डायन बताया । महिला ने ग्राम सभा में शिकायत की । ग्राम सभा 
ने निर्णय दिया कि डायन कहने वाला पुरुप दोपी है श्रीर डायन कहना ठीक 
नहीं है क्योंकि कोई महिला किसी को कैसे खा सकती है ? कुछ दिन चुप 
रहने के बाद उस व्यक्ति ने उस महिला को पुनः डायन कहना प्रारम्म कर 
दिया । विवाद फिर लोकअ्रदालत में श्राया। इस पर विचार किया गया 
झ्ौर सबने उस व्यक्ति को दोपी करार दिया एवं उप्ते अपनी मान्यतायें बदलने 
की सलाह दी। उस व्यक्त ने भी पश्रपनी गलती स्वीकार करली । शायद 
उसके मन में भी यह बात बैठ गयी कि कोई महिला डायन नहीं हो सकती । 
ऊपर दी गई तालिका से भी यह तथ्य सामने भ्राता है कि श्रन्ध विश्वासों में 
कमी भश्रायी है । 

प्रापसी सद्भाव बढ़ाने के लिये भ्राववयक है कि गांव में रहने वाली विविध 
जातियों के बीच जाति-भेद के कारण भेद-माव न हो । विविध जातीय ग्राम 
में राजनतिक चेतना में वृद्धि होने के कारण जाति स्वर पर पारस्परिक 
सम्बन्धों में प्रकबसर कटुता पायी जाती है । यह क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं 
है। भादिवासी-प्रधान गांवों में भी गैर आदिवासी पाये जाते हैं भौर यदि 
केवल श्रादिवासी भी हैं तो भी श्रादिवासी उपजातियां पायी जाती हैं । उत्तर- 
दाताग्रों का मानना है कि गांव की विभिन्‍न जातियों में एकता का भाव 
बढ़ाने में लोकश्रदालत मददगार हुई है। लोकग्रदालत का कार्य एवं प्रभाव- 
क्षेत्र दो पकार का देखने में प्राया । एक ती ऐसे ग्रामदानी गांव हैं जहां ग्राम 
सभा है भ्रौर जहां के लोग लोकग्रदालत के कार्य एवं श्राश्नम के साथ सक्रिय 
रूप से जुड़े हैं। इस प्रकार के गांवों में श्राक्षम की ओर से आशिक कार्यक्रम 
भी चलते पाये गये। इन गांवों के लोगों ने स्वीकार किया कि लोके- 
झदालत एवं श्राश्नम के कारण जातीय सदुभाव बढ़ा है| दूर के गांवों या कम 
प्रभावित गांवों का लोकभ्रदालते या श्राश्षम से इतना सम्बन्ध नहीं जुड़ सका 
है कि वह विभिन्न जातियों के बीच एकत। लाने में मददगार हो सके । इन 
गांवों के घिदाद लोकअदालत में कम जाते हैँ फिर भी जो विवाद श्ञातते हैं 
उन्हें सुलफाने का काम लोकभञ्दालत करती है और उन गांवों में भी जाति- 
गत एकता के दश्शेन होने लगे हैं। विज्लेप साक्षात्कार वाले उत्तरदाताम्रों का 
भी विष्चास है कि लोकअदालत के कारण जातोय एकता बढ़ी है । 

छुप्राछृत के सम्बन्ध में सामान्य एवं विश्ेप दोनों प्रकार के उत्तरदताप्रों 
की राय प्राय: एकसोी है कि लोकअदालत के कारण छुम्नाछृत में कमी झ्ायो 
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है । यह कमी गांवों में घूमने और लोगों के घरों में जाने पर साफतोर पर 
देखने में आयी । ह 


झाथिक प्रभाव 


सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं ने लोकग्रदालत के 
श्राथिक प्रभाव को स्वीकार किया है। लोकअदालत में आये विवादों को 
देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि इसका लोगों के श्राथिक जीवन पर प्रभाव 
पड़ता है। लोकअदालत ने लेन-देन सम्बन्धी जो विवाद सुलभाये हैं उनके 
कारण सम्बन्धित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है । लोकग्रदालत 
का झाथिक प्रभाव दो रूपों में पड़ता पाया गया : 


(क.) लोकग्रदालत के निर्णयों का श्राथिक प्रभाव । 
(ख) भ्राश्रम के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार श्रौर उसका प्रभाव । 


सम्बद्ध तालिका (तालिका संख्या-22) से प्रभाव क्री जानकारी मिलती 
है। भूमि सम्बन्धी विवादों के सुलभाने से लोगों को राहत प्राप्त हुई है। 
सभी सामान्य उत्तरदाताप्नों ने स्वीकार किया है कि भूमि सम्बन्धी विवादों में 
कमी भ्रायी है । विशेष साक्षात्कार वाले उत्त रदाताओं की राय में भिन्‍नता 
देखने को मिलती है। पर सामान्‍य एवं विशेष दोनों ही प्रकार के उत्त र- 
दाताशओ्रों के उत्तर से यह तो सिद्ध होता ही है कि भूमि सम्बन्धी विवादों में 
दो प्रकार का परिवतंन' श्राया है: (!) जो विवाद होता है श्रौर लोक- 
अदालत में आता है उसका फंसला श्रासानी से लोकग्रदालत में हो जाता है; 
्रौर (2) भूमि सम्बन्धी विवाद कम से कम हों, इसका प्रयास भी हुमा है । 
देखने में श्राया है कि भूमि सम्बन्धी विवादों में महाजन एवं किसानों के 
झापसी विवाद ज्यादा होते थे । गैर श्रादिवासी किसानों एवं महाजनों के 
साथ होने वाले भूमि सम्बन्धी विवाद झोपण से जुड़े हुये थे । ये लोग श्रादि- 
वासियों की जमीन हड़पने के प्रयास करते रहते थे । लेकिन आश्रम के कार्य 
एवं लोकग्रदालत की नन्‍याय-पद्धति ने इस परिस्थिति को बदला है। श्रव 
महाजनों या गैर श्रादिवासी किसानों में भूमि सम्बन्धी विवाद कायम रखने 
की प्रवुत्ति कम हुई है ओर विवादों की संख्या में भी कमी आयी है । इसमें 
लोकग्रदालत की प्रमुख भूमिका रही है । 

तालिका में यह स्वीकार किया गया है कि कृपि-विकास के कारण रोजगार 
में वृद्धि हुई है । यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यद्यपि लोकअदालत 
के प्रत्यक्ष कार्यो से रोजगार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है लेकिन 
लोकपग्रदालत में श्राने के कारण लोगों का आश्रम से सम्पर्क बढ़ा, और उन्हें 
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आश्रम में चल रहे उन्नत कृषि के प्रयासों को देखने का मौका मिला। 
उससे उनको कई प्रकार के श्राथिक लाभ उठाने के लिये. प्रोत्साहन 
मिला, जैसे भूमि-सुधार द्वारा, कृपि की सुधरी पद्धति के प्रयोग द्वारा 
झभोौर नयी तकनीक अपनाने के द्वारा। रोजगार में वृद्धि को दो सनदर्भो 
में देखा जा सकता है। एक तो गांव में ही सिंचाई की सुविधा बढ़ने, 
ग्राधुनिक क्ृपि-पद्धति अपनाने एवं भूमि-सुघार के कारण पहले से 
श्रधिक लोगों को रोजगार मिला । दूसरे, श्राश्रम से सम्पर्क बढ़ने के कारण 
गांव में या गांव से बाहर भी काम का क्षेत्र बढ़ा । जीवनशाला के जरिये 
ग्राश्नम में दिये जाने वाले तकनीकी ज्ञान के कारण भी इस क्षेत्र में रोजगार 
बढ़ा है। इस प्रकार श्रप्रत्यक्ष रूप से इसे लोकशभ्रदालत का आर्थिक प्रभाव 
माना जा सकता है। यहां यह स्वीकार करना चाहिये कि चुंकि श्राश्नम और 
इस प्रकार लोकश्रदालत का भी सघन कार्यक्षेत्र श्रादिवासी प्रधान गाँवों 
तक ही फैला हुझ्ना है इसलिए गैर झ्रादिवासी गांवों में श्रपेक्षाकत कम काम 
हुआ है । यही कारण है कि लोकप्रदालत का श्राथिक प्रभाव उन गांवों के 
निवासियों पर उस सीमा तक नहीं पड़ा है। इसे आश्रम एवं लोकअदालत 
के कार्य की सीमा भी मान सकते हैं । 

आश्थिक प्रभाव-क्षेत्र को थोड़ा गहराई से देखने पर जो तथ्य सामने श्राये 
हैं, उस पर से यह कहा जा सकता है कि लोकग्रदालत का तीन शअ्रन्य रूपों में 
भी आशिक प्रभाव पड़ा है-- यथा (]) महाजन के शोपण में कमी। (2) 
महाजन द्वारा पहले से श्रधिक सही हिसाव रखा जाना । (3) जंगल के 
अधिकारियों द्वारा शोपण में कमी । 

यहां भी सामान्य एवं विज्ञेप उत्तरवाताओं के उत्तर में भिन्‍नता है । 
भिन्‍नता का एक बड़ा कारण संभवत: यह है कि विज्येप उत्तरदाता इंस प्रकार 
के शोपण के स्वयं भुक्तभोगी नहीं रहे हैँ ॥। शायद इसी कारण उन्हें यह प्रभाव 
सामान्य उत्तरदाताओरों (जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये हैं) से कम स्पष्ट दिखलाई 
देता है। लेकिन फिर भी यह तो किसी भी हृद तक नहीं कह सकते कि 
विज्येप उत्तरदाताओं ने इन प्रभावों को भ्रस्वीकार किया है । 

आदिवासी समाज महाजन के शोपण से बुरी तरह पीड़ित था । एक सीमा 
तक वह ग्राज भी इस जोपण से पीड़ित है। लेकिन लोकग्रदालत एवं 
आश्रम के कार्यो ने इस पीड़ा को कम किया है और ऐसा वातावरण बनाया 
है जिससे एक ओर तो महाजनों के साथ उनका सदभाव बढ़ा है और महाजनों 
ने पहले से अधिक सही हिसाव रखना शुरू कर दिया है और दूसरी और 
लेन-देन सम्बन्धी विवादों का फंसला लोकग्रदालत में होने के कारण महाजन 
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वर्ग के मन में मय कायम हुआ है । मय इस वात का कि गलत काम 
करने, गलत हिसाव रखने श्र परेशान करने पर उन्हें लोकअश्रदालत में जाना 
पड़ेगा और वहां उनके विपक्ष में निर्णय होगा । सदभाव इस कारण बढ़ा कि 
लोकझप्रदालत एवं प्राश्रम दोनों ही सम्पुर्ण समाज में सदमाव कायम करने 
के लिए प्रयत्नशील हैं झौर दोनों ही महाजन एवं श्रादिवासी सभी को मेहनत 
की कमाई एवं इज्जत की रोटी खाने की प्रेरणा देते रहते हैं। लोकग्रदालत 
में श्राने-जाने और प्रध्यक्ष की शिक्षा-प्रधान बातें सुन-सुन कर महाजन वर्ग 
भी प्रभावित हुआ है । यही कारण है कि झनेक महाजनों ने लोकभ्रदालत 
के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की है श्रौर सही हिसाव रखने एवं प्रादि- 
वासियों को परेशान न करने का निर्णय भी किया है। कंवाट, नसवाडो, 
कोसिन्द्रा श्रादि बाजारों के श्रनेक महाजनों ने प्रपना व्यवद्दार एक सीमा तक 
बदला है भ्रीर विशेष उत्तरदाताश्रों तक के बड़े भाग ने यह वात स्वीकार की है । 

इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों, खासकर, जंगल के कर्मचारियों के 
टुर्व्वयचहार की शिकायतें बराबर देखने में आ्रायीं। जंगल में रहनों वालों का 
जीवन जंगल में प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर काफी हृद तक निर्भर रहता है । 
लोगों से वातबीत के दौरान सुनने में श्राया कि प्राश्नम की स्थापना के पूर्व 
इस क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में श्राश्नम का प्रभाव नहीं है, वहां, जंगल के 
कर्मचारियों द्वारा श्रादिवासियों को परेशान किये जाने की घटनायें श्रधिक 
होती थीं लेकिन झ्मव जागृत्ति एवं श्रात्मविश्वास बढ़ने के कारण यहां के लोगों 
में हिम्मत आयी है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने की 
प्रवृत्ति भी कम हुई है इसमें लोकअदालत का महत्त्वपूर्ण योगदान है । लोक- 
भ्रदालत ने ऐसे कई विवादों को सुलमाया है जिसमें जंगल के श्रधिकारियों 
द्वारा श्रादिवासियों के साथ अत्याचार किये जाने की शिकायत थी ॥५ इन 
विवादों में कर्मचारियों ने अ्रपनी गलती स्वीकार करली श्रौर एक विवाद में 
तो लौ गयी रकम भी वापस करदी। यहो स्थिति पुलिस के साय क्षेत्र के 
लोगों के झ्रापसी सम्बन्ध के बारे में भी है। पुलिस द्वारा परेशान किये 
जाने की घटनायें पहले यहां श्राम वात थी, लेकिन लोकभ्दालत्त के कारण 
भ्रव उस स्थिति में सुधार हुआ्मा है एवं कर्मचारियों का भ्रत्याचार कम होने 
के साथ-साथ भप्रापसी सदभाव भी वढ़ा है । 


फसजोर वर्ग प्रौर लोकभ्रदालत 


यह प्रष्न सहज में सामने प्राता है कि समाज के कमजोर वर्ग को लोका- 
अदालत किस सीमा तक प्रभावित करती है ? इस प्रशन के उत्तर में यही 
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कहा जाना चाहिये कि लोकअदालत की पूरी कार्य-प्रक्रिया ही ऐसी है जिससे 
समाज का कमजोर वर प्रभावित द्वोता है। न्यायिक या श्रन्य कार्यो का 
प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग पर ही अ्रधिक देखने में झ्राया। इस क्षेत्र में 
कमजोर सामाजिक-श्राथिक स्थिति के लोगों का आधिक्य होने के कारण यह 
स्वाभाविक भी है। आश्रम एवं लोकग्नदालत के कार्य की दृष्टि भी यही 
रही है कि समाज के कमजोर वर्ग को मदद मिले । 
क्या तलाक एवं विवाह सम्बन्धी विवादों का अधिक संख्या में आना 
समाज में स्त्रियों के स्थान का दिग्दशंक है ? और क्या भूमि या लेन-देन 
सम्बन्धी विवादों की संख्या भूमि-व्यवस्था की खामियों का परिणाम है ? इन 
प्रश्नों का उत्तर एक अंश में ऊपर के अव्ययन से प्राप्त होता है । इस क्षेत्र में 
समाज में स्त्रियों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। तलाक, पुनविवाह आदि के 
विवादों का अधिक संख्या में श्राना स्त्रियों की मजबूत स्थिति का परिचायक 
है । यह देखने में आया है कि स्त्रियां लोकश्रदालत की बेंठकों में खुलकर 
आग लेती हैं श्रौर श्रपनी वात निः:संकोच माव से सभा के सामने रखती हैं । 
ऐसा भी देखने में श्राया जब स्त्रियां स्वयं पुरज़ोर शब्दों में तलाक की मांग 
करती हैं । पारिवारिक तनाव की स्थिति में स्त्री श्रपने पिता के घर जाती 
है और स्वयं माता, पिता या अन्य किसी नाते-रिश्तेदार के साथ लोकअ्दालत 
में श्राकर श्रपती वात कहती है और न्याय प्राप्त करती है। ये बातें समाज 
में स्त्रियों की सुदृढ़ स्थिति को व्यक्त करती हैं। लेकिन कई परिस्थितियों में 
स्त्रियां कमजोर भी पायी गयीं यथा अनेक घटनाओं में स्त्रियों को सताये जाने 
ओर मारे-पीटे जाने के तथ्य सामने श्राये हैं । श्रन्थ विश्वासों के कारण 
किसी स्त्री को डायन घोषित करना, उसको हीन समझे जाने का मजबूत 
प्रमाण है। अनेक परिस्थितियों में स्त्रियों को परिवार एवं समाज में अ्रपमान 
सहना पड़ता है । इन सारी वातों को देखते हुए कहना चाहेंगे कि श्रादिवासी 
समाज में भी स्त्रियों की एक सीमा तक ही सुदृढ़ स्थिति है शोर वे एक सीमा 
तक ही पुरुष की बराबरी करती हैं। लेकित कई प्रकार के व्यवहारों में 
उन्हें भी उपेक्षित रहना पड़ता है। कुल मिलाकर स्त्रियों को कमजोर वर्ग 
में शामिल करना उचित है। लोकअ्रदालत उनकी स्थिति मजबूत करने एवं 
उन्हें समान दर्जा देने के प्रयास में विश्वास करता है| यह प्रयास लोक- 
अदालत की कार्यवाही के दोरान देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि 
लोकझ्मनदालत की कार्यवाही के समय स्त्रियों को समान स्तर पर रखा जाता 
है। उन्हें श्रपनी वात कहने की पूरी छूट होती है और पूरी बात कहने की 
त्रेरणा दी जाती है । इसके साथ-साथ पर्दा-प्रथा समाप्त करने भौर शिक्षा में 


लॉक ग्रदालत श्र सामाजिक-झ्राथिक परिवतंन |] 


रूचि लेने की प्रेरणा भी उन्हें दी जाती है । 

जमीन एवं लेन-देन सम्बन्धी विवादों का अ्रधिक संख्या में आना यहां की 
परम्परागत व्यवस्था में श्राया शिथिलता एवं बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम 
है। जेसा कि पहले-कहा गया है गैर आदिवासी समाज यहां के मूल निवा- 
सियों की जमीन हथियाने एवं उनका शोषण करने का भरसक प्रयास करता 
रहा है । लोकग्रदालत इस प्रयास को रोकने का प्रयत्न कर रही है । अ्रतः 
यह स्वाभाविक है कि लोकअदालत में इस प्रकार के विवाद जायें । जमीन 
सम्बन्धी विवाद दो प्रकार के आते हैं--() श्रादिवासी एवं गैर श्रादिवासी 
के बीच का विवाद (2) आदिवासियों के श्रापसती विवाद । सरकार ने श्रादि- 
वासियों की जमीन की सुरक्षा के लिये जो कानून बनाये हैं उससे गैर ग्रादि- 
वासियों से सम्बन्धित विवादों की संख्या में कमी आई है। परन्तु श्रादि- 
वासियों में श्रापप्री विवाद तो श्राज भी होते ही हैं। गांव में भूमि ही मुख्य 
सम्पत्ति होने के कारण इससे सम्बद्ध विवादों की संख्या श्रधिक होना स्वासा- 
विक है। यहां हमें स्वीकार करना चाहिये कि लोकग्रदालत समाज के 
सामाजिक एवं श्राथिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करके उसे 
न्याय देने का प्रयास करती है । 


सारांश 


(() सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिपा सतत चलती रहती है । किसी विशेष 
क्षेत्रीय समाज पर सम्पूर्ण समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव 
पड़ता है। झ्राधुनिक युग में शहरीकरण, यातायात के साधनों का 
विकास, संचार साधनों का विकास, शिक्षा का प्रसार प्रादि सामाजिक 
परिवर्तन के ऐसे कारक हैं जिन्हें सव जगह देखा जा सकता है। इस 
श्रादिवासी क्षेत्र में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें इन 
कारणों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, पर इतना अ्रवश्य है कि 
लोकभ्रदालत ने इन कारणों के प्रभाव को अधिक तीज्र किया है । 


(2) आदियासी समाज में रूढ़ियों एवं अन्य विश्वासों का झ्रधिक प्रभाव है ! 
भूत-प्रेत, डायन, भगत-झ्रोका श्रादि में विश्वास के कारण यहां के 
लोगों को शझ्ननेक प्रकार के कप्ट सहते देखा जा सकता है। लोक्- 
प्रदालत के माध्यम से इन श्रन्वविश्वासों में कमी झ्ायी है । वैसे 
इस कमी में अन्य कारणों का योगदान भी स्वीकार किया जाना 
चाहिए। पारिवारिक झस्थिरता, तलाक एवं पुनविवाह इस छ्ेत्र में 


|2 


(3) 


(4) 


(5) 
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ग्राम बात है। लोकअदालत ने पारिवारिक स्थिरता लाने में मदद 
पहुंचायी है । 

सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों पर से यह कहने की स्थिति है कि लोक- 
अ्रदालत ने सामाजिक-श्राथिक क्षेत्र में नये विचार एवं नये मूल्यों 
को स्वीकार करने के अनुकूल वातावरण बनाया है एवं शिक्षा में रुचि 
पैदा करने में भी लोकभ्रदालत का योगदान रहा है। सांस्कृतिक 
परम्पराश्रों एवं गलत मान्यताओं के स्थान पर नई माच्यतायें 
स्थापित करने की दिशा में भी प्रगति हुई है । एक सीमा तक जात्ति, 
परम्परा, विवाह आदि क्षेत्रों में नये मूल्यों को स्वीकार किया जा 
रहा है । | 

समाज-परिवततेन की इस प्रक्रिया पर श्रन्य सामाजिक-प्राथिक कारकों 
का प्रभाव भी पड़ता देखा जा सकता है। लोकअझदालत सामाजिक- 
आ्राथिक परिवर्तन के अनेक कारणों में एक कारक है। लेकिन यह 
कारक श्रन्य कारकों से भ्रधिक प्रभावी है । श्रावश्यकता इस बात की 
है कि समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया में लोकग्रदालत द्वारा स्थापित 
स्वशासन के मूल्यों को श्रधिक व्यापक स्वीकृति दी जाय । 
लोकग्रदालत की कार्यवाही के अवलोकन, ग्रामदानी गांवों की प्रगति 
की स्थिति एवं लोकअञ्रदालत और समाज-परिवत्तन की प्रक्रिया 
सम्बन्धी वातों पर विचार करने पर यह देखने में आ्राया कि लोक- 
श्रदालत की प्रक्रिया एवं कार्य-पद्धति में समाज-परिवर्तन के तत्वों पर 
भ्रधिक वल दिया जाता है । 


संदर्भ 
देखें, हरिशचन्द्र उप्रेती, उपरोक्त | 
देख सकते हैं, स्टेफन फुच, पूर्व उल्लिखित पुस्तक । 
देखें, हरिशचन्द्र उप्रेती, उपरोक्त । 
देखें, हरिशचन्द्र उप्रेती, उपरोक्त | 
देखें, श्री हरिवललभ परीख, “क्रान्ति का प्रण्णोदय”, एवं प्रो० उपेन्द्र बस्ती, पु 
उल्लिखित । 


देखें, श्री हरिवल्लभ परीख, “क्रान्ति का प्ररणोदय! । 
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लोकप्रदालत में निणित विवादों के ग्रव्ययन के दोरान जिन 67 विवादों 
का गहराई से श्रध्ययन किया गया, उनमें 9 वित्राद ऐसे थे, जो लोकअ्रदालत 
में लाये जाने के पूर्व निर्णयार्थ सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत किये जा चुके थे 
भौर काफी पैसा श्रौर समय वरवाद हो जाने के पश्चात भी जिन पर निर्णय 
नहीं मिल पाया था। इन 9 पक्षकारों से लोकअ्दालत के निर्णय से 
सम्बन्धित जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से 
एक भी पक्षकार ऐसा नहीं था जिसे लोकग्रदालत के निर्णय से प्रसन्तोष 
रहा हो । पांच पक्षकारों ने अपनी सम्पूर्ण तुष्टि व्यक्त की श्रौर बाकी चार ने - 
सामान्य संतुष्टि । 

ऐसे 23 विवादों का प्रध्ययन भी किया गया जो लोकप्रदालत में 
निर्णयाथ्थ नहीं प्राये श्लौर जिनका निपटारा केवल सरकारी न्यायालयों में ही 
हुआ । विवाद प्रस्तुत कर्त्ता सभी आदिवासी हैँ और उनमें भी भ्रधिकांश 
श्रक्षिक्षित हैं । इसके लिए तालिका 23 इनकी जाति एवं श्ौक्षणिक स्तर की 
जानकारी की दृष्टि से प्रस्तुत की जा रही है। 


समय एवं खर्च 


तालिका 24 सर्वेक्षित मुरदमों मे हुए व्यय एवं समय के बारे में हमारा 
मार्गदर्शन कर सकती है । 


ह ८ ध्डट 
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तालिका संरुया-23 
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सरकारी न्यायालय में जाने वालों की जाति एवं शक्षणिक स्तर 





शैक्षणिक स्तर 
ऋं० जाति प्रक्षरज्ञान कक्षा | से [4 भशिक्षित कुल सं० 
. राठवा संख्या ) 4 0 85 
प्रतिशत ) (7.39) (4.35) (43.48) (65.22) 
2. भील संख्या ) ] 00 3 4 
प्रतिशत ) (4,35) (0.0) (।3.04) (47.39) 
3. नायका संख्या ) 00 00 4 थै 
प्रतिशत ) (0.0) (0.0) (7.3) (7.39) 
योग. संख्या 5 वु [7 23 
प्रतिशत 2.74 4.35 73.9] १00 
तालिका संख्या-24 
सरकारी न्यायालय में लगा समय एवं खचच 
ऋ० कुल व्यय निर्णय में लगने वाला समय (माह) । 
(रुपये में) -6 7-72 3-]8 9-24 25-30 3] से योग 
श्रधिक 
. 00/-से 2000 4 00 00 00 00 00 ] 
2. 20!/-से 400/ | ] 00 ] 00 00 3 
3, 40]/-से 600/ 00 2 | ] 00 ] 5 
4. 60]/-से 800/ 00 00 00 00 00 7 
5. 80]/--से 000/ 00 00 00 00 [ 2 
6, 00॥/--से 200/ 00 । 00 00 00 ][ 2 
7. 20] से भधिक 00 2 00 00 ] 0. 9 
योग 2 प्र 2 2 9 23 








उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 23 में से 9 श्रर्थात्‌ 39,]2 प्रतिशत 
विवादों में |200 रुपये से श्रधिक पैसा और 3! महीने से अधिक समय लगा 


न्यायालय और लोकप्रदालत []5 


जबकि लोकप्रदालत में इस प्रकार के विवादों के निपटारे में किसी भी 
परिस्थिति में दो महीने से श्रधिक समय नहीं लगता । इसी प्रकार केवल | 
अर्थात 4.35 प्रतिध्षत विवाद ही ऐसा है जिसमें 6 महीने से कम समय और 
200 रुपये तक घन व्यय हुआ जबकि लोकश्रदालत में वादी-प्रतिवादी के रूप में 
विवाद ले जाने वाले 80 उत्तरदाताप्नों में से 60 को लोक भ्रदालत में केवल 
[0 रुपये तक का ग्रुड़ वितरण का खर्चा हुप्ना है श्रौर केवल मात्र 2 उत्तर- 
दाताग्रों से ही दण्ड वसूल किया है । 
लोक श्रदालत में दिये गये दण्ड की स्थिति इस प्रकार है : 


तालिका संख्या-25 


लोकश्रदालत द्वारा दिया गया दण्ड 


प्रं०... दण्ड वी मात्ता (रुपये में) संख्या प्रतिशत 
.. दण्ड नहीं * 68 85.00 
2. 5]/-से 00/-- .25 
3. 40/--से 450/% 3 3.75 
4. 20|/--से 250/-- 2 2.50 
5. 30]/--से भ्रधिक 6 7.50 

योग 80 ]00.00 


जिन 2 वादी-प्रतिवादियों को प्रस्तुत विवादों के सन्दर्भ में लोक- 
श्रदालत द्वारा दण्ड दिया गया है वे विवाद, तलाक, भरण-पोपण एवं सम्पत्ति 
विपयक ऐसे विवाद थे जो सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत होते तो हजारों 
भपये खर्च होने पर भी कई वर्षो तक नहीं सुलभ पाते श्र न्यायालयों के 
चक्कर काटते रहने में वादी-प्रतिवादीगण एवं उनके गवाहों, पक्षकारों एवं 
मित्रों-सम्बन्धियों का धन एवं समय बरबाद होता वह गझ्लग से । 
उपयंक्‍्त तालिका से हम इस निष्कपं पर पहुंचते हूँ कि लोकप्रदालत ने जिन 
. 060 विवादों में 0 रुपये तक के गुड़ वितरण का खर्चा कराया है, उनमें केवल 
6 ही ऐसे विवाद थे जिनमें 300 रुपये से प्रधिक दण्ड दिया गया है । शेष 
लोगों मे | को 5| रु० से [00 रुपये तक, 3 व्यक्तियों को | 00 रुपये से 250 
रुपये तक झोर 2 का 200 से 250 रुपये तक दण्ड देने का निर्णय दिया 
गया है प्रौर 20 वादो-प्रतिवादियों पर प्रर्वात्‌ 25 प्रतिशत लोगों पर कुछ भी 
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दण्ड नहीं लगाया है। मात्र गुड़-वितरण का ही खर्च कराकर उनके विवाद 
निपटा दिये गये हैं । 


सुविधा-असुविधा 


जहां तक लोकग्रदालत में विवाद प्रस्तुत करने वालों की सुविधा-श्रसुविधा 
का ताल्‍लुक है, उत्तरदाताओों की यह राय रही कि लोकश्रदालत के समक्ष 
निर्णयार्थ विवाद प्रस्तुत करने में उन्हें अधिक सुविधा रहती है । 

लोकअदालत में विवाद प्रस्तुत करने वाले 80 वादी-प्रतिवादी उत्तरदाताग्रों 
ने इस प्रश्न के उत्तर में लोकश्रदालत के समक्ष विवाद प्रस्तुत करने वालों के 
समक्ष कि कार्य-प्रक्रिया सम्बन्धी ग्रथवा अन्य प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं 
पग्राती जो उत्तर दिये उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी न्यायालयों 
की तुलना में उनके लिये लोकअ्रदालत श्रधिक श्रनुकूल एवं सुविधाजनक 
स्यायालय सिद्ध हुम्ना है । 

80 में से केवल 2 उत्तरदाताओं ([.5 प्रति्मत) ने लोक श्रदालत में प्रयुक्त 
कार्य पद्धति के प्रति श्रसन्तोष व्यक्त किया है जवकि 78 (97.5 प्रतिशत) 
को लोक-पश्रदालत द्वारा श्रपनायी गयी कार्य-प्रक्रिया से पूर्ण सन्तोष है। इसी 
प्रकार शत प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि लोकग्रदालत में बहुत कम 
खर्च में न्याय मिल जाता है जवकि सरकारी न्यायालयों में जाने वाले अधि- 
कांश वादी-प्रतिवादी खर्च की अ्रधिकता से पीड़ित व परेशान रहते हैं । 
केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियां ही नहीं स्वयं न्यायाधीशगण 
एवं विद्वान वकील भी इस सत्य को महसूस करते हैं और इस सम्बन्ध में 
ग्रपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करते हैं । ! 

80 उत्तरदाताओं में 79 श्रर्थात्‌ 98.75 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया 
है कि लोकग्रदालत की न्याय-प्रक्रिया लोकतंत्रवादी व्यवस्था है, जबकि सर- 
कारी न्यायालयों में न्यायाधीशों की निजी मान्यतायें ही एक सीमा तेक उनके 
द्वारा दिये गये निर्णयों में प्रभावशाली ढंग से कार्य करती रहती हैं । 

लोकग्रदालत द्वारा दिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में उत्तरदाताग्रों की 
जिसमें 44 वादी श्रौर 36 प्रतिवादी शामिल हैं, जब राय मांगी गयी तो 
उनमें 90 प्रतिशत का उत्तर एक ही था श्रीर वह यह कि विवाद सनन्‍्तोपजनक 
ढंग से सुलक गया और सामास्य स्थिति कायम हो गयी । किसी भी उत्तर- 
दाता ने यह नहीं बताया कि लोकअदालत के निर्णय के बाद किसी प्रकार का 
तनाव का वातावरण झेप रहा है अथवा निर्णय से किसी प्रकार का तनाव- 
पूर्ण वातावरण बन गया है । 


न्यायालय और लोकग्रदालत | ]7 


लोकअदालत के कायंक्षेत्र में स्थित जिन गांवों का लोकेग्रदालत द्वारा 
दिये गये निर्णयों के परिवेक्ष्य में सर्वेक्षण किया है उन निर्णयों के विरुद्ध किसी 
भी प्रभावित वादी-प्रतिवादी ने सरकारी न्यायालयों का द्वार नहीं खट- 
खटठाया । हां, ऐसे विवाद जरूर हमारी जानकारी में लाये गये जिनमें लोक- 
श्रदालत के कार्यकर्ता कतिपय विवादास्पद मामले स्वय ही सरकारी न्याया- 
लयों के समक्ष ले गये ओर सरकारी न्यायालयों ने लोकग्रदालत के कार्यकर्त्ताशों 
के ततविपयक निर्णयों के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए लोकग्रदालत विराधी 
पक्षों को सलाह दी कि वे लोकग्रदालत के निर्णयों को स्वीकार करके विवाद 
को निपटालें | ? 


न्यायालय श्रौर सामाजिक परिवतंन 


वैघानिक न्यायालयों की कार्यशली एवं व्यवस्था का ग्रादिवासी समाज 
को विकासोन्मुख करने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है । 
प्रभी भी प्रादिवासियों में जाति पंचों की व्यवस्था कायम है श्रौर बहुसंरुयक 
भ्रादिवासी भ्रपने सामाजिक विवाद उन्हीं के माध्यम से हल करते हैँ । जाति 
पंच उनके सामाजिक व्यवहारों का निपटारा करते हैं। हर गांव में नायक, 
तड़वी, भगत, शप्रीका, कारभारी श्रौर प्रत्येक फलिया पंच के सम्यों से वना 
हुआआ जाति पंच होता है। नायक को मान दिया जाता है परन्तु श्रधिकतर 
भंगड़े सामाजिक प्रसंगों पर इकट्ठो हुई समस्त जाति के सामने रखे जाते हैँ 
ओर वहू उनका निपटारा करती है | हिन्दू वैवाहिक अधिनियम ]955 के 
प्रावधान भी श्रादिवासियों पर लागू नहीं हैं। वैधानिक न्यायालयों के समक्ष 
उनके भ्रधिकांश मामले-मुकदमें पेश नहीं होते श्रौर वे एक हृद तक उनके 
व्यापक प्रभाव से अलग रहते हैं । 

हां, पिछले कुछ दशकों से कतिपय दिवानी प्रौर फोजदारी विवादों के 
निपटारे के लिये श्रादिवासियों में भी वैघानिक न्यायालयों का प्राश्नय लेने की 
प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन जो भी प्रादिवासी न्यायालयों में अपने विवाद ले 
गये हैं वे उनकी लम्बी कार्यविधि, खर्चीली व्यवस्था और दीघे मूत्रता के 
फारण परेशान रहे हैं श्रौर यह महसूस करने लेगे हैं कि यदि कोई वैकल्पिक 
न्याय-व्यवस्या उपलब्ध हो जाये जो उनके विवादों का सही ढंग से शी धर 
निपटारा कर दे तो वे प्रपनी पुरानी सामाजिक-व्यवस्या भक्षुण्ण रखते हुए 
नयी समाज व्यवस्था से लाभ उठाने में समर्थ हो सकते हैं । 

यह सही है कि बैधानिक न्यायालयों के सम्पर्क में श्राने से उनकी 
निष्कापटता, सरलता एवं सत्यप्रियता पर पांच झरने लग गई है भौर छल-कपट, 
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तिकड़म एवं मिथ्यात्व का सहारा लेकर अपने पक्ष में फंसला प्राप्त करने की 
वृत्ति उनमें भी बढ़ी है। फिर भी समाज के स्रन्य वर्गों की तुलना में वे 
न्यायालयों की मौजूदा कार्य शैली से होने वाले दुष्परिणामों से अधिक प्रभावित 
नहीं हो पाये हैं । 


तुलनात्मक पक्ष 


लोकअ्दालत के आस्तित्व का आधार इसका नैतिक घरातल एवं सच्चाई 
खोजने श्रौर जनता की कठिनाइयों का सरलता से समाधान करने की क्षमता 
ही है जबकि सरकारी न्यायालयों का आ्राधार विधान, कानूनी व्यवस्था और 
शासन सत्ता का बल है। लोकग्रदालत प्रतिवादी को जो श्रामन्त्रण भेजतों 
है, उसे स्वीकार करने के लिये वह बाध्य नहीं है श्र यदि बाध्य है तो केवल 
भ्रपती नीति-निष्ठा या क्षेत्र अथवा गांव के निवासियों के नैतिक दबाव के 
कारण ही है लेकिन हर प्रतिवादी को श्रदालत के सम्मन को कानूनन मानना 
पड़ता है श्ौरन माने तो उसे कानून द्वारा निर्दिष्ट दण्ड भुगतने के लिये 
तैयार रहना पड़ता है । 

लोकअदालत के निर्णय की अ्रपील नहीं होती, जबकि सरकारी 
स्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध क्रम: उच्च न्यायालयों में भ्रपील करने 
का नागरिकों को अ्रधिकार प्राप्त है। न्यायालयों की अंतिम 
सीढ़ी सर्वोच्च न्यायालय है और मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति को रहम के 
लिये राष्ट्रपति के समक्ष दया-याचिका पेश करने का भी अ्रधिकार है। 
जबकि लोक श्रदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी को शिकायत हो तो वह 
अपना मामला साधारण न्यायालय में नये सिरे से ले जा सकता है। लोक 
अदालत के निर्णय को सरकारी न्यायालय किसी प्रकार का महत्त्व दे तो वह 
उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसका वैघानिक आ्राघार नहीं है । हां, लोफक- 
प्रदालत की निर्णय-प्रक्रिया में यह व्यवस्था शामिल है कि वह श्रपनी नीचे 
की इकाई, जो धीरे-बीरे विकसित हो रही है-पग्राम-सभा द्वारा किये गये 
निर्णयों पर विचार कर लेते हैं लेकिन ऐसा मामला भी लोकप्रदालत में 
अपने ढंग से नये सिरे से ही पेश होता है, अपील के रूप में नहीं । 

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र शौर सुनवाई की शक्तियां विधान द्वारा प्रति- 
बन्धित व सीमित हैं जवकि लोक झदालत के श्रविकार क्षेत्र के बारे में ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं है । उसको कानून मे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिसके 
प्रन्त्गत वह किसी क्षेत्र विश्येप के लोगों के एक श्रमुक सीमा तक की बन 
राशि या दण्ड-जुर्माना श्रथवा सजा के प्रावधान युक्तविवाद सुन सके | उसकी 
अधिकार-सीमा दोनों पक्षों की सहमति एवं सदुभावना में झौर क्षेत्र के 


न्यायालय श्रोर लोकअदालत ]9 


निवासियों द्वारा लोकग्रदालत को प्राप्त प्रतिप्ठा में निहित है जिसमें फौज- 
दारी मामलों में हत्या का प्रयास करने तक के मामलों से लेकर दीवानी 
मामलों में किसी भी मूल्य की विवाइग्रस्त सम्पत्ति तक के मामले शामिल हैं । 
लोक श्रदालत द्वारा दिये गये दण्ड में ऐसा दण्ड भी शामिल है जिसमें एक 
परिवार के मुखिया को शारीरिक क्षति पहुंचाने के प्रारोप में गुनहगार को 
20 साल तक श्रथवा उसके लड़के के बरालिंग होने तक की अ्रवधि के लिये 
पीड़ित परिवार का खेत जोतने और उसका भरण-पोपण करने का दण्ड दिया 
गया श्रौर इस दण्ड को सम्बन्वित व्यकित ने श्रपने प्रायश्चित के रूप में ईमान- 
दारी से स्वीकार किया फलस्वरूप दोनों परिवारों के सम्बन्ध सदुभावना- 
पूर्ण बने श्रीर वह सदुभावना भ्राज तक कायम है। निर्णय देने का उत्तका दंग 
ग्रौर उस निर्णय की क्रियान्वित के लिये खोजे गये उपाय न्यायालयों की 
प्रचलित प्राचार एवं दण्ड संहिता से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाते । 
लोकश्रदालत एवं न्यायालयों में श्रान वाले कुछ विवादों में एक सोमा तक 
ही साम्य है लेकिन न्यायालयों के समक्ष जहां सब तरह के विवाद कानूनी 
तौर पर निर्णयार्थ प्रस्तुत होते है, वहां लोकअ्रदालत के कार्य क्षेत्र के निवा- 
“सियों की श्रपने ढंग की प्रलग-प्रलग समस्‍यायें होने के कारण लोकप्रदालन 
के समक्ष सभी प्रकार के त्रिवाद ग्राते हैं। मोटे तौर पर ज्ञोक प्रदालत के 
, समक्ष निम्नलिखित प्रकार के विवाद निर्णयार्थ प्रस्तुत हुए हैं : 


]. हत्या का इरादा । 

2. पति-पत्नी सम्बन्धी --जिनमें तलाक, भरण-पोषण, सहवास का अधिकार, 
दहेज, श्रादि के विवाद शामिल हैं । 

3, भूमि सम्बन्धी-जिनमें भूमि की सीमा बंदी, सम्पत्ति के बंटवारे प्रोर 
पूरा का पुरा खेत लौटाये जाने के विवाद भी शामिल हैं । 

4, लेन-देन सम्बन्धी-जिन में खेत या सम्पत्ति रेहन रखने से सम्बन्धित 
विवाद भी दामिल हैं । 
मारपीट । 


6. चघोरी पग्रादि | 


उक्त प्रकार के सभी विवाद एक ही प्रकार के मरकारी न्यायालय में 
निर्णयार्थ प्रस्तुत नहीं किये जा सकते । वहां दीवानी एवं फोजदारी विवादों 
की सुनवाई मुसिफ-मजिस्ट्रेंट करते है तो राजस्त्र सम्बन्धी विवादों 
की सुनवाई राजस्व भ्धिकारियों द्वारा की जाती है। दीवानी एवं फोजदारी 
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के छोटे विवाद न्याय पंचायतों एवं न्याय पंचों द्वारा सुने जाने का कानूनी 
प्रावधान भी कुछ अर्से से चालू है लेकिन हर विवाद का अधिकार-क्षेत्र एवं 
मूल्यानुसार अथवा सजा की मात्रानुसार सुनवाई की शक्ति मर्याद्धित है । 
उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के राजस्व अधिकारियों के सुनवाई सम्बन्धी 
अधिकार एवं कार्यक्षेत्र भी मर्यादित एवं सीमित हैं। सरकारी न्यायालयों 
द्वारा दिये गये निर्णयों में केवल मात्र कानून के रक्षण की प्रवृत्ति अधिक 
रहती है। सच्चाई की खोज का प्रयास कम और पारस्यरिक तनाव दूर 
करने की दुष्टि तो श्ौर भी कम रहती है । अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के अनुसार 
निर्णय देने की प्रवत्ति श्रधक, समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को 
दृष्टिगत रखने की या समाज में प्रगतिशीलता लाने की प्रवृत्ति कम होती है, 
तात्कालिक प्रभाव का दृष्टिकोण श्रधिक । जबकि लोकग्रदालत के निर्णय 
इस उद्देश्य से किये जाते हैं कि उमय पक्ष उस निर्णय की गंभीरता को महसूस 
ऋरके पारस्परिक कटुता एवं तनाव के वातावरण से मुक्त होकर अपने घर 
जायें, क्षेत्र में आपसी लड़ाई-फगड़े एवं विवाद न हों श्रौर लोग श्रधिक अच्छे 
पड़ीसी एवं रिश्तेदार बनकर अपना जीवन व्यतीत करें। यही कारण है कि 
,लोकअदालत क्षेत्र में कगड़ों एवं विवादों की संख्या घटी है जबकि सरकारी 
न्यायालयों की कार्य-प्रणाली से विवादों एवं झगड़ों की संख्या में कमी का 
कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता । उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले विवादों एवं 
मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है । 

सरकारी न्यायालयों में विवाद से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी प्राप्त 
करने में न्यायाधीशों को कई साल लग जातें हैं और अधिकांश विवादों में 
फैसला होने तक प्राय: एक से अधिक वार न्यायावीश बदल जाते हैं। विवाद 
की सुनवाई का सिलसिला अवाध गति से नहीं चल पाता । उसकी एकसूत्रता 
टूटती रहती है और न्यायालय प्रस्तुत गवाद्दी एवं तथ्यों के श्राधार पर निर्णय 
दे देता हे । जनवरी नहीं कि जिस न्यायावीश्व के सम्मुख वादी-प्रतिवादी ने 
अपने विवाद सम्ब्नन्धी-तथ्य-गवाह के रूप में पेश किये हों और वकीलों ने 
जिरह करके ऐसे गवाहों से कोई तथ्य प्राप्त करने का प्रयास किया हो, वही 
न्यायाधीश उस विवाद के बारे में निर्णय भी दे। इस प्रक्रिया में हर न्याया- 
धीश्च के लिये वादी-पतिवादी के मु हू से विवाद सम्बन्धी तथ्य सुनना आवश्यक 
नहीं है । 

सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत अधिकांश विवादों की सुनवाई जूरियों के 
सहयोग के बिना ही किये जाने की व्यवस्था है | जूरी की नियुक्ति बहुत कम 
मामलों में होती है जबकि लोकग्रदालत का कोई भी निर्णय एक व्यक्त द्वारा 
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नहीं दिया जाता । वहां जूरी प्रणाली का अवलम्बन न्याय प्रदान करने की 
व्यवस्था का अनिवार्य अश्रंग है । 

सरकारी न्यायालयों में दर्भकों की कोई विशेष स्थिति नहीं होती है । 
उनका सुनवाई में कोई स्थान नहीं रहता, जबकि लोक अदालत के निर्णय 
में उनकी भी अपनी भूमिका है । वे लत केवल तथ्यों के बारे में अपने विचार 
व्यक्त कर सकते हैँ अपितु निर्णय के ध्रति अपनी सहमति व्यक्त करके लोक- 
श्रदालत को नैतिक बल भी प्रदान करते हैं-- लोकञ्रदालत की प्रतिष्ठा में 
उत्तरोत्तर होने वाली वृद्धि में दर्शकों की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
रही है । 

ग्रधिकांक सरकारी न्यायालयों में श्रकेला न्यायाधीश निर्णय देता है। जिन 
विवादों की सुनवाई खण्ड पीठों में होती है, वहां भी सर्वाचुमति की वजाय 
राय की वहुसंख्या न्याय का प्रमुख आधार रहती है। [ न्यायाधीशों की 
चैंच में 6 की राय ही निर्णय बन जाता है जबकि पांच की राय, न्याय की 
दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखती । 

लोकभ्रदालत के निर्णय में निर्णायकों का दृष्टिकोण व्यापक रहता है । वे 
निर्णय देते समय इस वात का भी ध्यान रखते हैं कि निर्णय के फलस्वरूप 
प्रापसी तनाव एवं कटुता में कमी भाये, पारिवारिक सौहार्द बढ़े, विवाद- 
ग्रस्त लोगों को कम खर्चे में शीघ्र न्याय मिल जाये, अपनी बात निर्मय होकर 
कहने की प्रवृत्ति बढ़े भौर श्रन्याय के प्रतिकार के लिये उनमें संगठित शक्ति 
का विकास हो । जूरीगण पक्षों द्वारा नामजद व्यक्ति होने पर भी पक्षातीत 
रहकर कार्य करने का प्रयास करते हूँ श्रौर लोक शक्ति के जागरण एवं तथ्यों 
से परिचित लोगों की भारी संमझ्या में दर्शक के रूप में उपस्थिति के कारण 
उन्हें तथ्यों के विपरित जाने मे जोर पड़ता है। चाहे उनके मन में जो कोई 
भी भाव विद्यमान रहते हों, लोक लाज के प्रावरण के कारण भी उन्हें प्रपने 
मनोभावों की प्रवहेलना करके निष्पक्ष भाव से न्याय देने को वाघ्य होना 
पड़ता है, जबकि सरकारी न्यायालयों में मन चाहा न्याय देने से रोकने की 
कोई निद्व न्द्व व्यवस्था नहीं है । 

सरकारी न्यायालयों के न्यायाघीद्ों के विरुद्ध प्रकट रूप से कुछ भी वहने 
की हिम्मत बड़ा से बड़ा वकील एवं जन प्रतिनिधि भी नहीं कर सकता 
क्योंकि ऐसा करने पर न्यायाधी८श्ष ऐसे व्यक्ति को अदालत की मानहानि के 
प्रपराघ में दंडित कर सकते हैं लेकिन लोकग्रटानत के किसी नी निर्णायक 
(जूरोगण एवं प्रध्यक्ष) को यह अभ्रधिकार प्राप्त नहीं है । 

लोकझदालत किसी भी विवाद पर झपना निर्णय देकर ही चुप नहीं बठ जाती । 
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न्याय दिलाना भी उसके कार्यक्रम का अनिवाये अंग है। इसीलिए उसमे 
न्याय दिलाने के लिये सरकारी श्रधिकारियों से संघर्ष किया है, सत्याग्रह का 
सहारा लिया है, गिरफ्तारियां दी हैं, जमानतें करवाई हैं, पुलिस थाने में यात- 
नायें मही हैं और समाचार पत्रों, राजनीतिक कार्यकर्त्ताश्रों एवं सावंजनिक 
नेताश्रों का सहारा लेकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा है । 
लोक जागृति द्वारा जनसाब्रारण को अन्याय के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा 
उसकी अपनी विशेषता है, जवकि सरकारी न्यायालय इस प्रकार के किसी भी 
उपाय का अवलम्बन नहीं कर सकते चाहे भ्रपराधी को दण्ड मिले या न मिले । 


लोक श्रदालत एवं ग्रामदानी गांवों की ग्राम सभायें 


श्रव लोक अ्रदालत एवं ग्रामसभाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को लें। ग्राम- 
दानी गांव लोक अदालत के संस्थापकों एवं उसके संचालकों की क्षति हैं क्‍्रौर 
इसलिए ग्रामदानी गांवों के समस्त बालिग लोगों से निर्मित ग्रामसभा लोके 
प्रदालत का अपना अभिन्न अंग है । श्रपने क्षेत्र के विवादों को तो वे निपटान 
का प्रयास करती ही हैं लेकिन पड़ौस के गैर-ग्रामदानी गांवों के लोगों के साथ 
भी यदि कोई अन्याय हो रहा लगता है तो उसंके प्रतिकार के लिये भी वे 
प्रत्यनशील रहती हैं । 

ग्रामसभाश्रों के निर्णय को स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में 
ग्रामसभाएं एक पक्षकार बन कर स्वयं भी ऐसे विवाद लोक श्रदालत के 
समक्ष ले जाती हैं श्रौर लोक अदालत के निर्णय को शिरोबार्य करती हैं । कई 
मामले देखने में श्राये हैं जिसमें लोक अश्रदालत ने न्याय के लिये सामूहिक 
नेतृत्व प्रदान करके ग्रामसभा या उस क्षेत्र के शोपण एवं श्रत्याचार के शिकार 
निवासियों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। इस प्रकार वह केवल 
स्वयं ही क्षेत्र की जनता को सही न्याय उपलब्ध नहीं कराती श्रपितु सही 
न्याय प्राप्त कराने में उनकी मददगार भी बनती है । 


लोक अदालत एवं न्‍याय पंचायत . 


लोक अ्रदालत का न्याय पंचायतों से भी वेघानिक सम्बन्ध नहीं है । 
प्रकारान्तर से सम्बन्ध बनता भी है तो केवल यहद्दी कि न्याय पंचायतें अपने 
क्षेत्र में कानून के जरिये सौंपे गये अधिक्रारियों के भीतर छोटे-छोटे दीवानी 
व फौजदारी मामलों का निपटारा करती हैं जबकि लोक प्रदालत प्रधिक 
विस्तृत क्षत्र में भौर श्रधिक पेचीदा एवं गंम्भीर प्रकार के दीवानी-फौजदारी 
विवादों का निपटारा करती है। न्याय पंचायत में सर्वानुमति की जगह 
निर्णय-प्रक्रिया में बहुमत का प्रावान्य रहता है, जबकि लोक श्रदालत में यथा 
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दाक्ति विवादों का निपटारा सर्वानुमति से किया जाता है। लोकग्रदालत 
में वादी-प्रतिवादी दोनों की भावनाश्रं की रक्षा करते हुए उन्हें सन्तुप्ट रखने 
का भरसक प्रयास भी किया जाता है ताकि उभय पक्षों में पारस्परिक कटुता 
समाप्त हो और तनाव की स्थिति दूर हो । 


लोक श्रदालत- विवादों की सुनवाई सम्बन्धी स्थिति 


जहां तक सुनवाई के अ्रधिकार-छ्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकारी न्यायालयों 
को मूल्यानुसार विवाद सुनने का प्रधिकार है यथा मु सिफ 5 हजार झुपये मूल्य 
तक की सम्पत्ति या लेन-देन के दावे सुन सकते हूँ श्रौर सिविल जज 5 से 40 
हजार रुपये मूल्य तक के लेन-देन श्रथवा सम्पत्ति के दावे सुन सकते हैं, पर 
लोकश्रदालत किसी भी मूल्य के दावे सुन॒ सकती है । इसी प्रकार प्रथम श्रेणी 
के मजिस्ट्रेट को तीन साल तक की अवधि की जेल भ्रौर 5 हजार रपये तक 
के जुमनि की सजा देने का प्ौर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रंट कौ | साल तक 
की कैद श्रौर | हजार रुपये तक के जुर्पाने की प्रधिकतम सजा देने का 
प्रधिकार है जबकि लोकश्रदालत किसी को सजा देना ही नहीं चाहती है । 
लेकिन यह सही है कि वह कैद से कहीं भ्राविक पश्रसरकारी ढंग की सजा भले 
ही दे दें जिसमें जीवन पर्यन्त या बीस साल की ग्रवधि तक प्रपराधी को 
पीड़ित परिवार की स्वेच्छिक आधार पर मदद देने का प्रावधान रहा है । 
इसी प्रकार वह किसी भी सीमा तक जुर्माने की सजा दे सकती है । लेकिन 
उस सजा को भोगने की जवाबदेही दोपी व्यक्ति स्वयं प्रपने सिर पर लेता 
है, उस पर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं रहता। इस प्रकार लोक 
प्रदालत एक से श्रधिक मजिस्ट्रेट की कोर्टो के कार्यक्षेत्र के 'उपयुक्त विवादों 
को निपटा सकती है जबकि सरकारी न्यायालयों के मजिस्ट्रेट अपनी सीमा 
रेखा से भागे नहीं बढ़ सकते । 

जहां तक न्यायपंचायतों का सम्बन्ध है उनकी कार्य सीमा तो प्रत्यन्त 
संकुचित एवं मर्यादित है । दीवानी मामलों में वे प्रधिक से प्रघिक 250झ5घये 
तक के मूल्य के विवादों की सुनवाई कर सकती हैं। फोजदारी मामलों में 
वे जिन मामलों की सुनवाई कर सकती है, उनमें 50 रुपये से प्रधिक दण्ड 
दोपी व्यक्ति को नहीं दे सकती। उन पर यह भी प्रतिवन्ध है कि थे ऐसे 
मामलों में विचार हो नहीं कर सकती जिनमें श्रपराधी को पहले किसी 
मामले में तीन साल या प्रधिक का कारावास का दण्ड दिया जा चुका हो 
प्रधवा दोपी व्यवित श्रभ्यस्त भ्रपराधी हो प्रथवा दोपी व्यकविति को पहले 
भी घोरी करने अथवा चोरी के माल का जानवृककर रखने के भपराध में 
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पंचायत या न्याय पंचायत द्वारा दण्ड दिया जा चुका हो अथवा उस दोपी 
व्यक्ति से दण्ड प्रक्रिया संहिता की वारा ॥09 और ]0 के श्रधीन 
नेकचलनी, का मुचलका लिया जा चुका हो । 

लोकग्रदालत तथा सरकारी न्यायालय में विवाद ले जाने एवं उसकी निर्णय- 
प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर है और यही अन्तर इस क्षेत्र के ग्रामीणजन को 
विवाद सुलभाने के लिए लोकग्रदालत मे श्राने की प्रेरणा प्रदान करता है । 
सरकारी न्यायालय की कानूनी उलभर्नें, श्रधिक व्यय एवं श्रधिक समय लगने 
वाली प्रक्तिया गांव के लोगों के कष्ट को बढ़ाती है। इसके श्रतिरिक्त लोक- 
भ्रदालत में समाज-परिवंतन, लोकशक्ति श्रौर नतिक मूल्यों की स्थापना का 
जो प्रयास रहता है वह्‌ सरकारी न्यायालय में देखने को नहीं मिलता है। 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह कहने की स्थिति हैँ कि लोक- 
अदालत की समग्रता ग्रामीण न्यायव्यवस्था को नयी दिशा प्रदान कर सकती है 
श्रौर मौजूदा न्यायव्यवस्था की कठिनाइयों को कम करने में मददगार हो सकती 
है । श्राववयकता इस बात की है कि लोकग्रदालत को श्रथिक व्यवस्थित किया 
जाए एवं उसे राज्य के कानून के साथ संबद्ध करने के साथ-साथ उन कमियों 
को दूर किया जाय जिनके बारे में अ्रन्तिम श्रध्याय में उल्लेख किया गया हे । 


संदर्भ 


]. भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जो श्रपने जमाने के चोटी के 
वकील थे, “यंग इंडिया' के 6 भ्रक्दूबर 920 के श्रंक में लिखा था भारत में मुकदमें - 
बाजी बहुत महंगा मामला है। न्यायालयों की सम्पूर्ण व्यवस्था झौर न्याय प्रदान 
करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बहुत खर्चीली एवं व्ययसाध्य है । न्यायप्राप्ति भौर निर्णय 
की पूति होने तक कभी-कभी वादी को विवादग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य से भी झ्रधिक 
घन 'राशि खर्च करनी पड़ जाती है 


दूसरे चोटी के वकील श्री मोतीलाल नेहरू ने लिखा था न्याय-प्रक्रिया में लगे हुए 
लोगों के नैतिक घरातल में ऊपर से नीचे तक गिरावट झाती जा रही है । देश में 
चल रही मुकदमेबाजी की कार्यशली ही उन अधिकांश पापों के लिये जवाबरदेह है 
जिनसे हम पीड़ित हैँ---यग इंडिया, 3 अश्रक्टूवबर 920 । 


भारत सरकार द्वारा न्याय पंचायतों के लिये गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट में, जो 
श्रप्रेल 962 में प्रकाशित हुई थी, पृष्ठ 35 पर उल्लिखित वावय का पझवलोकन 
कीजिये--एक गांव में उत्पन्न छाटें से विवाद के निपदारे के लिये सम्बन्धित तहसील, 
जिला हेड क्वार्टर अ्रयवा ग्रन्य किसी दूरस्थ स्यान की प्रदालत में अपने प्रमाण में 
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छा को 9 


फागजातों, गवाहों और कानूनी सलाहकारों के साथ प्रतिवाय उपस्थिति ध्ौर कई- 
कई दिन तक तारीख पेशियां बदलने के कारण वहां ठहरने की मजबूरी जितने मृत्य 
की घनराशि का "विवाद नहीं, उसके पश्रनुपात में कहीं स्‍प्रधिक खर्चा (न्याय को 
यह व्यवस्था निःसंदेह भादर्श नहीं कही जा सकती) हमारी ध्दालतें सस्ती नहीं हैं । 


उदाहरण के लिए देखें परिशिप्ट “ग!। 
'गुजरात के धादिवासी,' प्रकाशक, गुजरात विद्यापीठ, भ्रहमदाबाद, पृष्ठ 28 । 
देखें सम्बन्धित सालिका । 


देखें श्री हरिवल्तम परीख, “क्रान्ति का भ्ररणोदय' पृष्ठ ], सर्वेसेवा संघ प्रकाशन, 
973 । 


देखें, संलग्न सारणी । 


॥ 


लोक जागृति ओर न्याय में 
लोकतांत्रिक मल्पों को स्थापना 


'लोक श्रदालत लोक जागृति 


प्रस्तुत भ्रध्याय में हम निम्न वातों पर विचार करने का प्रयास करेंगे : 
(क) लोकगदालत के कारण लोक जागृति की स्थिति (ख) लोकग्रदालत में 
लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थान । 

लोकश्रदालत के कार्यो श्रौर उसकी न्याय-प्रक्रिया के सामाजिक प्रभाव की 
जो स्थिति है, उसे देखते हुए यह कहना चाहेंगे कि लोकअदालत ने निद्चिचत 
तौर पर समाज में जागृति लाने में मदद की है। परम्परागत श्रादिवासी 
समाज में भ्रत्याचार-सहन की जो प्रवृत्ति रही है, उसमें ये लोग स्वमावत: 
ही कष्टों को फेलने के श्रादी बन गये हैं। यहां के लोगों में जो जड़ता थी, 
उसे कम करने का प्रयास लोकअदालत ने किया है। साक्षात्कार के दौरान 
जा तथ्य सामने झाये है, उसके झाघार पर इस बारे में कुछ निश्चित चातें 
कही जा सकती हैँ । 

इस संदर्भ में तीन बातें उत्तरदाताश्ों ने स्वीकार की हैं--? 


]. संगठित होकर बझन्याय का विरोध करते हैं । 
2.  दोपी को दण्ड देने का प्रयास करते हैं । 
3. लोक अदालत में विवाद ले जाते हैं । 


यदि गांव में किसी प्रकार का श्रन्याय होता है तो इसका विरोध किया जाना 
चाहिये, यह विचार मजबूत हुआ है और उस अन्याय का विरोब करने की 
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अमता भी पंदा हुई है । अन्याय कई प्रकार के हो सकते हैं, जेसे सरकारी 
कर्मचारियों का प्रन्याय, पुलिस का भ्रत्याचार, महाजनों, किसानों या प्रन्य 
गैर आदिवासियों द्वारा झ्ोपण श्रादि । श्रत्याव की दो श्रेणियां प्रौर भी मान 
सकते है, यथा-- 


]. उस प्रकार का अन्याय जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति था परिवार पर 
पढ़े, श्रोर, 


2. ऐसा भ्रन्याय जिसका प्रभाव कई लोगों पर या पूरे ग्रामसमाज पर पड़े । 
सम्पूर्ण प्रभाव क्षेत्र में दीनों प्रक्रार के श्रन्याय का विशोत्र करने की 
क्षमता विकसित हुई है । व्यक्तिगत स्तर पर श्रामतोर पर विवाद को 
ग्रामसभा या लोकप्रदालत में ले जाया जाता पाया गया और ऐसे विवाद 
या. गअ्न्याय का, जिसका सम्बन्ध पूरे ग्रामसमाज से होता है, 
या जिस व्यक्तिगत प्रदन को पूरे ग्राम का प्रश्न मान लिया जाता है 

. पूरा ग्राम विरोध करता पाया गया।? इस प्रकार के ग्रन्याय का 
विरोध पुलिस, जंगल के क्ंचारी श्रादि के संदर्भ में भी दृष्टिगोचर 
हुआ है । जहां सामान्य उत्तरदाताग्रों में से अधिकांश (97 24 
प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि अन्याय का विरोध करने की क्षमता 
श्रायी है, वहीं विद्वेष उत्तरदाताग्रों ने इस बारे में कम सहमति 

१ (29.03 प्रतिशत) प्रदान की है । 


यह बात भी सामने श्रायी कि गांव के लोग दोपी व्यक्ति को दण्ड देने- 
दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। सहमति-असदमति की दृष्टि से यहां भी 
सामान्य एवं विशेष उत्तरदाताओं को स्थिति पूर्वोक्‍्त जंभी हो है । जहां 
सामान्य उत्तरदाताप्रों में से श्रधिकांश ने इस वात में सहमति प्रकट की है 
कि दोपी व्यक्ति को दण्ड देने का प्रयास पहले से अधिक किया जाता है वहां 
विशेष उत्तरदाताओ्रों ने उस सीमा तक इस तथ्य का स्वीकार नहों किया है, 
यद्यपि इस वात की पुष्टि लोकअ्दालत में होने वालो उपस्थिति, वायंवाही 
में भाग लेने की प्रभिदथि एवं उसके निर्णय की स्वीकृति के बारे में प्राव्त 
तथ्यात्मक श्रांकड़ों से होती है । इस प्रकार इस बारे में भी झ्राम सहमति 
देखने में भ्रायी कि प्न्याय का विरोध करने में लोकप्रदालत की प्रमुख मूमिका 
रही है । 

जिस गांव के लोग प्रधिक जागरूक हूँ (जैसे गनलावांट), वहां प्रामस्तर 
पर भी इस प्रकार के विवादों को सुलकाने का प्रयास जिया जाता है । यह 
भी देखने में आया है कि पड़ोसी गांव के लोगों ने पास छे गांव में हुए 


लोक प्रदालत 
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श्रन्याय. के विरुद्ध श्रावाज उठाई एवं दोपी व्यक्ति को दण्ड देने का प्रयास 
किया ।? सामान्यतः: अ्रन्याथ के विरुद्ध उठाये गये प्रत्येक मामले में लोक- 
श्रदालत एवं प्राश्नस का सहयोग लिया गया ) 

भ्रन्याय का विरोध किए जाने के कारण श्रन्याय में किस सीमा तक कमी 
हुई है, इसकी माप श्रंकों में करना संभव नहीं है । फिर भी जो प्रश्न पूछे 
गये, उनके उत्तर से यह स्पष्ट है कि पुन्निस के हस्तक्षेप में कमी, कोर्ट मे 
जाने की प्रवृत्ति में कमी, जंगल के प्रधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की 
घटनाओ्रों में कमी--इनके संबंध में राय की ग्रल्चिव्यक्ति यह सिद्ध करती है कि 
उनकी परेशानी कम हुई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अब यहां के 
लोग श्रत्याचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों से पहले जितने भयभीत 
नहीं हैं । 

नीचे लिखी चार बातों के बारे में सहमति या श्रमहमति चाही गई थी --* 


[, पुलिस के हस्तक्षेप में कमी प्रायी है । 

2. कोर्ट जाने की प्रवृत्ति में कमी आयी है । 

3. जंगल के कर्मचारियों की परेशानी पहले से कम हुई है । 
4, 


सरकारी भ्रधिकारियों बेः सहयोग में वृद्धि हुई है। 


संबंधित तालिका (संख्या-27) से जो तथ्य सामने श्राये हैं, उस पर से 
यह स्पष्ट चित्र उभरता है कि वहां के लोगों पर बाहरी दवाव कम हुश्ना है । 
सामान्य उत्त रदाताश्रों में से सभी ने उक्त चारों बातों से अपनो सहमति व्यक्त 
की है लेकिन विशेष उत्तरदाताग्रों की स्थिति थोड़ी भिन्‍न है। उनमें से 
प्रामतोर पर 74 से 77 प्रतिशत द्वारा ही इन तथ्यों से सहमति व्यक्त फी 
गयी है। कुछ लोगों--9.35 प्रतिशत--ने एस बारे में किसी भी प्रकार 
की राय जाहिर नहीं बी है, पर केवल गिने-चुने लोगों ने इस वात से 
प्रसहमति व्यक्त की है कि गांवों में पहले की स्थिति में परिवर्तन शाया है । 
लेकिन भसहमति व्यक्त करने वालों ने भी अपने मत के बारे में किसी प्रकार 
का स्पष्टीकरण नहों दिया है । ऐसा मान सकते हैं कि श्रधिक निकट सम्पर्क न 
होने के कारण उन्हें परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है। पूरी तालिका के 
विष्लेषण पर से यह कहने की स्थिति है कि ऊपर बताई चार बातों को 
यहां के उत्तरदाताओ्रों ने स्वीकार किया है । यह स्थिति दो वातों को प्रौर 
जाहिर करती है: 
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], लोकशभ्रदालत के कारण जिस प्रकार की जागूति एवं प्रन्याय का प्रति- 
कार करने की क्षमता का विकास हुआ है, वह लोकश्वक्ति के विकास 
एवं जन जागृति का प्रत्तीक है और इससे यहां के लोगों में 'स्व शक्ति! 
का भो विकास हुआ है । 


2, गांव से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों एवं गर आदिवासियों के द्वारा 
शोषण एवं अन्याय कम हुश्ला है। इसे प्रन्याय-मुक्ति का एक सफल 
प्रयास कह सकते हैं । 

न्याय में भागीदारी 


लोकश्रदालत की कार्य-पद्धति से सम्बन्धित भ्रध्याय में हमने देखा कि लोक 
अदालत की बैठकों में काफी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और किसी न 
किसी रूप में भाग भी लेते हैं। इसलिए न्याय-व्यवस्था को लोकतांधिक दिशा 
प्रदान करते का इसे एक सफल प्रयास कह सकते हैं। न्याय-कार्य में लोक- 
तांग्रिक मूल्य स्थापित करने का जो प्रयास लोक-प्रदालत में किया जाता है, 
उनमें मुख्य प्रभावी त्तत्व निम्न हैं-- 
]. वादी-प्रतिवादी द्वारा निःसंकोच होकर निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेना । 


2. दोनों पक्षों के गवाहों द्वारा लोक अ्रदालत के सम्मुख तथ्यात्मक जान- 
कारी स्वयं रखना । 


उपस्थित लोगों को प्रपना मत व्यक्त करने की छूट होना । 
मध्यस्थ (वकील) का भ्रभाव । 

जूरी द्वारा निर्णय । 

स्वेच्छा से निर्णय की पुष्टि एवं स्वीकृति । 


के एा 


निर्णय की पूर्ति में जनमत का दबाव | 


उक्त बातों के कारण लोकप्रदालत की न्याय प्रक्रिया में जिस प्रकार के 
लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो गया है, वैसे मूल्य सरकारी न्यायालयों में 
प्रतिष्ठापित नही हो पाये हैं । वहां दोनों पक्षों फे गवाह के प्रतिरिक्‍त प्रन्य 
लोकतांभिक प्रक्रियायें नहीं चलतों पश्लौर न इस प्रकार का खुद्न एवं 
नि:मंकोच होकर बात कहने वी स्थिति रहतो है | सरकारी न्यायालयों में प्राय: 
सभी कार्य वकील द्वारा किए जाते हैं । यह सही है कि पंचायतोराज-ध्ययस्वा 
के प्रस्तगंत गठित न्याय पंचायतों में एश सीमा त्तर लोकतांबिक मूल्यों गो 
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स्वीकार किया गया है लेकिन न्याय-पंचायत का अधिकार क्षेत्र सीमित होने 
के कारण उसकी व्यापक स्वीकृति नहीं पायी जाती । सर्वेक्षित क्षेत्र में न्‍्याय 
पंचायतों द्वारा एक सीमा तक ही लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया 
गया हैं । 


लोक-श्रदालत का स्थायित्व 


सवाल उठता है कि ऐसे कौन से प्रमावी तत्व दृष्टियोचर हुए हैं जिनके 
कारण यह समझा जाए कि लोकग्नदालत को स्थायित्व प्राप्त होगा ? इस 
सम्बन्ध में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के उत्तरदाताश्रों से जो प्रश्न पूछे 
गये थे, उनसे लोकग्रदालत के स्थायित्व के सम्बन्ध में निम्त तथ्य सामते 
प्राये हैं -- 


इममें यहां लोगों का विश्वास है । 


सद्री एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है । 
. शीक्र न्याय मिलता है । 


] 
रे 
हि 
4. नलोकग्रदालत के कार्य एवं प्रक्रिया को ग्राम-सभाझ्नों ने अपना लिया है । 
5 


इसमें कानूनी मान्यता एवं दबाव का श्रभाव है । 


6. इसे एक सेवाभावी व्यक्ति का नेतृत्व तो प्राप्त है लेकिन इसमें 
निरंकुशता नहीं है । 


7. लोकझ्दालत की ठोस व्यवस्था का घीरे-बीरे विकास होता जा 
रहा है। 


ऊपर दी गई तालिका से उक्त बातों के बारे में सहमति या असहमति 
की स्थिति की जानकारी मिलती है। लोकग्रदालत से प्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित सामान्य उत्तरदाता उपरोकत तथ्यों से सहमत हैं श्रौर इस कारण 
यह आशा व्यक्त की जानी चाहिए कि लोकभश्रदालत को स्थायित्व प्राप्त दो 
सकेगा । 

लोकग्रदालत में श्री हरिवल्लभ परीख के प्रभावशाली नेतृत्व के होते हुए 
भी यहां के लोगों का विश्वास है कि यह कार्य उनकी श्रनुपस्थिति में भी चल 
सकता है । हांलाकि लोकग्रदालत की श्रधिकांश वैठकों में वह स्वयं उपस्थित 
रहते हैं ओर सक्रिय भाग लेते हैं, फिर भो लोगों में यह आत्मविश्वास 
जागृत हो रहा है कि वे उनकी अ्रनुपस्थिति में भी लोकअ्रदालत के कार्य का 
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बैर न्याय में लो 
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के 


सफनतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। लोकअदालत में किस सीमा तक 
स्थायित्व आया है, यह कहना अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी तो अध्यक्ष 
की उपस्थिति का सर्वत्र पूरा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है शर केवल उत्तर- 
दाताओों के आत्मविश्वास से ही भविष्य कीस्थिति का सही अन्दाज 
नहीं लगा सकते | वैसे तालिका में उल्लिखित कारण संख्या [, 2, 3 तो वास्तव 
में लोकअदालत के प्रति लोगों की आस्था के प्रमाण हैं। स्थायित्व के प्रमुख 
कारण तो संख्या 4, 5 और 7 को मानना चाहिए। यदि ग्रामसभायें इस 
काम को भ्रपना लेती हैं तो स्थायित्व की आशा की जानी चाहिए । परन्तु 
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिशा में प्रभी तक श्राशाजनक सफलता नहीं 
मिल सकी है| सामान्यतया लोग केन्द्रीय लोकश्रदालत में विवाद सुलभाने के 
लिए पश्रात्ते दिखाई दिए । यदि ग्रामस्तर पर लोकग्रदालत की व्यापक रूप 
से स्वीकार क्रिया जा सके तो यह इसके स्थायित्व की दिशा में निश्चय ही 
एक मजबूत कदम होगा । 

उत्त रदाताओं ने इसके स्थायित्व के बारे में एक बात यह भी बतायी है 
कि इसमें कानून का दवाव नहीं है श्र इसीलिए इसके स्थायित्व प्राप्त करने 
की श्रधिक संभावनायें हैं। उनका तात्पर्य यह है कि इसे जनस्वीकृति प्राप्त 
है और यह स्वेच्छा पर प्राधारित है भर यदि यद्दां के लोगों को इसमें 
विश्वास है तो इसके स्थायित्व के बारे में श्राशा की जा सकती है । कानून 
एवं दण्ड शक्ति के स्थान पर स्वेच्छा निर्णय स्वीकार किये जाने की 
प्रवृत्ति भी इमका संकेत है। यदि लोकग्रदालत में कार्य-प्रक्रिया सम्बन्धी 
ढोस व्यवस्था का विक्रास हो सके तो इससे भी इसके स्थायित्व में मदद 
मिलेगी । यदि विविव प्रकार के विवादों में निर्णय के मुद्दे, निर्णय-प्रक्रिया, 
निर्णय की पूर्ति की व्यवस्था आदि के संबंध में मजबूत ढांचा ब्रन सके तो 
लोकअदालत अधिक कारगर ढंग से काम कर सकेगी | हमें यह स्वीकार 
करना चाहिए कि पिछले एक दशक से लोकग्रदालत के कार्य को व्यवस्थित 
करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके निर्णय की प्रक्रिया का विकास 
हुआ है, साथ ही साथ न्याय एवं पूर्ति का भी स्वरूप निखर रहा है| यहां 
यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विशेष उत्तरदाताओं ने लोकग्रदालत की 
स्थायित्व की संभावना प्रपेक्षाकृत कम स्वीकार की है, जबकि सामान्य उत्तर- 
दाताओं का विश्वास है कि यद्द संस्था स्थायित्त प्राप्त करेगी । 


सारांश 
लोकअ्रदालत ने न्याय-कार्य के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों में 
ग्रात्मविश्वास को बढ़ाया है जिससे उनमें शोपण एवं ग्रन्याय का प्रतिकार 
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करने की झक्ति का विकास हुआ है । इस क्षेत्र में गैर आदिवासी समाज की 
और से श्रादिवासी समाज का भरपूर झोपण किया जाता रहा है, खासकर 
बड़े किसानों एवं महाजनों द्वारा । लोकश्रदालत ने ऐसे व्यक्तिगत एवं साम- 
दायिक विवादों को सुलमाने का प्रयास किया जिससे इस प्रकार का अन्याय 
एवं शोषण कम हुश्ना । 

लोकअदालत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण भी आ्रादिवासियों एवं 
शोपक वर्ग के श्रापस्ती सम्बन्धों में भी सुधार श्राया है। यह सुधार प्रत्यन्त 
सुक्ष्म होने के कारण सर्वत्र सहज में नहीं दिखाई देता । फिर भी ऐसे महा- 
जन एवं किसान मिले जिन्होंने लोकश्रदालत के निर्णय को माना श्लौर ग्यादि- 
वासियों की जमीन वापस की, ब्याज कम लेना प्रारम्भ किया प्ौर पुराने 
उलभे हुए हिसावों को न्यायपुर्ण ढंग से सुलकाया। इस प्रकार विभिन्‍न 
सामाजिक स्तर के लोगों में दूरी कम हुई । प्रादिवासी समाज में श्रायी 
जागरूकता के कारण उनमें सगठन थक्ति का भी घिकास हुत्ना है प्रोर इस 
फारण यहां के लोगों ने सामूहिक शक्ति प्रदर्शन के बल पर प्रनेक प्रदनों को 
सुलझाया है | 

न्‍्याय-कार्य में सामुदायिक निर्णय-प्रक्रिया को लागू करने का प्रयास भी 
लोकप्रदालत ने किया है। लोकप्रदालत में सामूहिक विचार-विमर्च 
(?५४॥0० 045005%07) की पूरी गुजाइथम रहती है। न्याय कार्य में 
सामान्‍य जन भागीदार हों झौर दोनों पक्ष स्वयं न्याय-प्रक्रि को समझकर 
निर्णय को स्वेच्छा से स्वीकार करें, यह प्रयास यहां किया जाता है । 

निर्णय में सामुदायिक प्रक्रिया-पक्ष के प्रव तक के विकास पर से यह हम कहने 
की स्थिति में हैं कि इस बारे में प्रधिक प्रयास किये जाने की ग्रावश्यकता है, 
व्योकि देखने में श्राया है कि केन्द्रीय लोकप्रदालत में तो निर्णय की सामुदायिक 
प्रक्रि एव सीमा तक चलती है परन्तु ग्रामस्तर पर यह अ्रभी प्रचलित नहीं 
हो पायी है । इस कारण लोकअ्दालत के सस्थात्मक विकास में बाघा ब्राती 
है श्रोर भ्रन्त में यह प्रइन इसके स्थायित्व से जुड़ता है। केन्द्रीय लोडप्रद/लत 
में भी श्रभी तक एक व्यवित के नेतृत्व का प्रधिक प्रभाव है स्‍प्लोर एस कारण 
यहां भी निर्णय की सामुदायिक्त प्रक्रिया को प्रपिक मजबूत दिए जाने को 
ग्रावध्यकता है । 

लोवअदालत के स्थायित्व का विश्वास उन लोगों में प्रधिक पाया गया 
जो लोकप्रदालत में न्याय प्राप्त फर चुके है या बेठकों में भाग ले चुके है । 
यह बात स्वीकार को गयी कि लोकप्रदालत के प्रचार एवं छेत्र में इसकी 
स्वीकृति की जो स्थिति है उसमें इसे स्थायी होना चाहिए ! लोगों ने यह नी 
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स्वीकार किया कि अध्यक्ष (श्री हरिवल्लभ परीख) की अनुपस्थिति में लोक- 
प्रदालत चलती रहेंगी । लेकिन प्रत्यक्ष अवलोकन एवं वातचीत के आधार 
पर हम इस निष्कर्ष पहुंचे हैं कि स्वायित्व का जो स्वरूप विकसित द्ोना 
चाहिए था, उसका अभी श्रभाव दिखाई देता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व की 
स्थिति एवं ग्राम-स्तर पर इसके विस्तार की कमी के कारण इसके स्थायित्व 
के लिए अधिक प्रयत्नशील एवं जागरूक रहने की श्रावश्यकता है । 


संदर्भ 
. देंखें सम्बन्धित तालिका । 
2... देखें श्री हरिवल्लभ परीख, क्रान्ति का अरूणोदय, पुष्ठ |, सब सेवा संघ प्रकाशन, 
973॥ 
3. देखें, श्री हरिवल्लभ परीख, क्रान्ति का भ्ररूणोंदय । 
4. देखें, संलग्न तालिका । 
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मानव समाज के विकास के साथ-साथ उसके सामालिक जीवन को संगठित्त 
एवं नियंत्रित करने वाली श्रनेक संस्त्याग्रों एवं व्यवस्थाप्रों वा भी विकास 
हुश्ना । इन संस्थाप्रों में मुख्य हैं-“-विवाह, परिवार, घर्म, राज्य, ग्रादि। ये 
सँस्थायें सार्व मी मिक रही हैं चाहे देश एवं काल के अनुमार उनके स्वरूप में न्यूना- 
घिक भिन्नतायें दृष्टिगोचर होती हैं। सामुदायिक जीवन में व्यक्ति के पारस्वरिक 
सम्बन्धों के ग्राचरणों को नियमबद्ध करने वाली व्यवस्थाप्रों में न्यायिक संस्या 
का मुख्य स्थान रहा है श्र इसकी सार्वभोमिकता भी सर्वंविदित है । न्याय- 
व्यवस्था वो सचालन के लिए प्रादिकाल से ही मानव समाज ने न्याय के दुछ 
नियमों का सहारा लिया है। विभिन्‍न देशों की भौगोलिक परिस्थितियों श्रोर 
उनके फलस्वरूप विकसित सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की लिन्‍नताप्रों 
के कारण नियमों में श्रस्तर भने ही रहा हो लेकिन प्राधारभूत नियमों को सभी 
जगह सादश्य देखा जा सकता है । इन झाधार भूत नियमों में मुख्य ये माने जा 
सकते है । जेसे-- (क) प्रपराधी को दण्ड मिले, (छ) ऐसे व्यक्ित को दप्ट न 
मिले जो निर्दोष हो, (ग) न्यायालय के सम्मुख सब समान है, आदि । कानून 
एवं न्याय सामाजिक जीवन के प्रभिन्‍न अंग है । समाज में कानून ठग निर्माण 
नैतिकता के पोपण के लिए होता है श्रौर रस प्रकार दोनों बा निकट का सम्दन्ध 
है । जिस समाज में जितनी प्रधिक नतिकता होगी, वहाँ कानन था पालन उतना 
ही श्रधिक होगा । यहू देखने में भ्राया है कि सामान्यतथा परम्परागत नियम 
नैतिकता की भित्ति पर ग्राघान्ति रहे है । 

किसी भी देध की न्यायिक संस्या के विकास को सामाजिश एवं सारझलविक 
परिपष्रेदण में देगा जाना चाहिए वयोकि उसका विवास उसी 
है। स्थायिवा संख्या वी संरचना, न्याय-प्रक्रिया, स्यायिक दृहा शर्व दप्ड 
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ग्रादि में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्‍नता के कारण अन्तर पाया जाता है । 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय परम्परा एवं सामाजिक संरचना को ध्यान 
में रखते हुए ग्राम एवं न्याय पंचायतों को कानूनी रूप देने का भी प्रयास किया 
गया है। गांघीजी ने भारतीय समाज, संस्कृति एवं जन स्वभाव को घ्यान में 
रखते हुए पंचायती राज का एक विचार रखा था । कुछ समाज सेवकों ने, जिनके 
ऊपर गांधी-विचार का प्रभाव था, ग्रामसेवा का कार्य प्रारम्भ किया | परन्तु 
यह कार्य पूर्णतया समाज-सेवा से सम्बन्धित था और इसमें राज्य या 
कानून के हस्तक्षेप का अभाव, जनसहयोग, विश्वास एवं जन स्वीकृति की 
भावना विद्यमान थी । समाज-सेवा के इस प्रयास में कुछ लोगों ने न्याय पक्ष 
को भी स्पर्श किया श्रौर मौजूदा न्यायपद्धति की कठिनाइयों को ध्यान में 
रखकर गांधी-विचार के अनुरूप न्यायपद्धति विकसित करने का प्रयास प्रारम्भ 
किया । इस प्रयास में यह ध्यान रखा गया कि यह भारतीय समाज के भजनु- 
कूल हो, समाज की समस्याओं को सुलभाने में मददगार हो और ग्राम्य समाज 
को मौजूदा न्यायव्यवस्थाकी कठिनाईयों से मुक्ति दिला सके | इसी परिप्रेक्ष्य 
में गांधीजी से प्रभावित होकर गांधी-विचार के प्रति निष्ठा रखने वाले युवक 
श्री हरिवललभ परीख सन्‌ [949-50 में समाज सेवा के काम में प्रग्रसर हृए 
प्रौर उन्होंने बड़ौदा जिला (गुजरात) स्थित छोटा उदग्रपुर तहसील के रंगपुर 
गांव में ग्राम सेवा का कार्य प्रारम्भ किया। ग्रामीण समस्याओ्रों को सुलभाने 
एवं ग्रामस्वराज्य की स्थापना के प्रयास के दोरान वहां लोकग्रदालत संस्था 
का स्वत: विकास होता गया । इस लोकशञ्रदालत ने श्रव तक हजारों छोटे- 
बड़े विवादों को सुलफाया है। इसका सघन कार्य-क्षेत्र बड़ोदा जिले की दो 
तहसीलों में है-- ([) छोटा उदयपुर और (2) नसवाडी | लोकग्रदालत एक 
ऐसी संस्था हैं जहां विभिन्‍न विवादों एवं समस्यात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों 
के अनुसार स्वेच्छा एवं पंच निर्णय से सुलकाया जाता है। लोकग्रदालत राज्य 
के कानून से प्रतिबंधित नहीं है । 
लोकग्रदालत के दो उद्देश्य दिल्लाई देते हैं : 
. गांव के लोगों में स्वशासन की भावना का विकास एवं उसका अ्रम्याप्त 
कराना । 


2. समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसी सर्व सुलभ एवं सरल न्यायव्यवस्था 
का विकास करना जिससे उन्हें सस्ता एवं झीत्र न्याय मिले । 
लोकग्रदालत की नीचे लिखी विश्येपतायें मान सकते हैं--- 


(क) इसकी सभी कार्यवाई खुले रूप में होती है। इसीलिए इसे श्रोपन 
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कोर्ट (07000 ८0पा॥।) भी कहा गया है 
(ख) विकेन्द्रित स्वरूप--यहू ग्रामस्तर पर फव रहा है यद्यपि मौजूदा 
व्यवस्था में मुख्य केन्द्र एक स्थान पर डे । 
(ग) न्याय-प्रक्रिया में लोकत्तांतिकता । 
(घ) निर्णय को स्वेच्छा से स्वीकार करना । 
(ड.) राज्य के कानूनी बंधन का प्रभाव । 
(च) शीत्र एवं सस्ता न्याय | 
(छ) स्वशासन का अ्रम्यास । 
(ज) न्याय-प्रक्रिया की सरलता एवं सहजता । 
(क) सत्य की खोज की पूरी गुजाइश । 
(ञ) समानता एवं सामाजिक न्याय । 


2. लोकग्रदालत के कार्य का फैलाव जिस क्षेत्र में है, वह प्रादिवासी- 
प्रधान है. इसलिए प्रादिवासी संस्कृति की विजेषताप्नों ने भी लोकप्दालत 
को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र की गिरी हुई झाधथिक स्थिति, सामाजिक 
उपेक्षा एवं शौपण यहां के जन-जीवन को दूभर बनाते हैं। न्याय के लिए 
प्रादिवासी पंचायत इन्हें विरासत में मिली है जिससे लोकप्रदालत के लिए 
स्वतः ही भ्रनुकुल वातावरण उपलब्ध है। सामाजिक जीवन की विकट 
समस्याप्रों, ग्रादिवासी समाज में व्याप्त श्रन्ध विष्वास भ्रौर गलत एवं प्रमान- 
चीय परम्पगप्तों ने जहां लोकप्रदालत के कार्य-क्षेत्र की आवश्यकता को बढ़ाया 
है, वहां यहां की प्रादिवासी संस्कृति ने इसकी मान्यता एवं प्रतिप्ठापन के 
प्रनुकूल वातावरण प्रदान किया है। क्षेत्र की भोगोलिक संरचना, प्रादिवासी 
समाज की सामाजिक व्यवस्था प्लौर परम्पराये लोकप्रदालत के विकाम में 
मददगार हुई हैं । 

3, लोकप्रदालत के संगठन का किसी प्रकार का बना बनाया ढांचा नहीं 
है। आवश्यकतानुसार प्राप्त अनुभवों के आधार पर संगठन का विकास 
प्रमशः स्वत्त: ही हुप्रा है। इसके संगठन को काल-क्रम के प्रनुसार तीन वर्गों 
में बांट सकते हैं : 


(क) चल लोकगझ्रदालत का संगठन । 


(स) केन्द्रीय लोकअभ्रदालत का विकास एवं संगठन । 


40 लोक अदालत 


(ग) ग्राम लोकअ्रदालत का मौजूदा संगठन । 


प्रारम्भ में लोकअदालत का संगठन अश्रव्यक्ष (श्री हरिबल्लभ परीख) के 
इद-गिद केन्द्रित था । बाद में उसे विकेन्द्रित किया गया और निर्णय-प्रक्रिया 
को पश्रधिक लोकतांत्रिक किया गया। केन्द्रीय लोकअञ्दालत के संगठन में 
(क) प्रध्यक्ष (ख) मंत्री (ग) जूरी और (घ) सभा का प्रमुख स्थान होता 
है । केन्द्रीय लोकअदालत में विवादों का विवरण, करारखत, पत्र व्यवहार 
ग्रादि रखा जाता है । 


4. संगठन की भांति लोकअदालत की कार्य एवं निर्णय-प्रक्रिया का 
विकास भी क्रमशः हुआ है | प्रारम्भ में निर्णय विश्वास पर ज्यादा निर्धारित 
था श्रौर इस कारण निर्णय में एक व्यक्ति का श्रधिक महत्व था | कालान्तर 
में उसे लोकतांश्रिक बनाया गया और निर्णय में जन सहयोग (090॥0 
एक्ष0ं[098007) को स्थान दिया गया । मौजूदा व्यवस्था में लोकश्रदालत 
की निर्णय-प्रक्रिया का स्पष्ट स्वरूप देख सकते हैं । लोकअदालत की बैठकों 
के ग्रवलोकन एवं चर्चा के बाद हमसे इसकी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में 
क्रमवद्ध एवं लेखाबद्ध करने का प्रयास किया है। इस सिलसिले में प्रथम 
प्रयास डा, एल, एम. सिघवी एवं डा. उपेन्द्र वक्षी ने किया था | उक्त विद्वानों 
के मौलिक श्रब्ययन की पुष्टि करते हुए लोकअ्दालत की न्याय-प्रक्रिया को 
हम इस क्रम में प्रस्तुत करना चाहेंगे : 


() विवाद का किसी पक्ष द्वारा लोकअ्दालत कार्यालय में नामांकन 
(२८९५४(७४॥०॥) करवाया जाना । 


(2) सुनवाई के लिये दूसरे पक्ष को सूचना एवं तारीख दिया जाना । 
(3) विवाद की सुनवाई प्रारम्भ होना । 
(4) श्रध्यक्ष द्ारा विवाद को स्पष्ट किया जाना । 


(5) दोनों वक्षों द्वारा पंच के रूप में कार्य करने के लिए अपनी शोर से 
दो-दो प्रतिनिधियों का नाम देना | 


(6) सभा की राय लेकर अव्यक्ष द्वारा नामजद प्रतिनिधियों को जूरी (पंच) 
निय्ुक्‍त क्या जाना | 


(7) जूरी द्वारा विवाद पर विचार करना और समाधान खोजना ) 


(8) सभा द्वारा महात्मा गांधी का जय घोष करके निर्णय की पुष्टि । 


उपसंहार [4 
(9) जूरी के निर्णय पर सभा हारा विचार श्रौर समाघान की घोषणा । 

(0) करारखत का लिखा जाना । 

((|) करारखत पर बादी-प्र तिवादी, जूरी एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर । 


(।2) गुड़ वितरण । 


5. लोकअदालत के निर्णय को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है । यही 
कारण है कि निर्णय की पूत्ति में ज्यादा कठिनाई नहीं होती । प्रामतोर पर 
लोकश्रदालत के निर्णय को तुरन्त ही क्रियान्वित कर दिया जाता है । फिर 
भी कभी-कभी निर्णय की पूर्ति में कठिनाई थ्रा जाती है। यह कठिनाई एक 
पक्ष के असंतोष, निर्णय के समय कुछ मुद्दों के छूट जाने, व्यवितगत राग-द्वे प, 
किसी के बहुकावे में श्रा जाने आदि कारणों से होती है । इस कठिनाई को 
दूर करने में पंचों की प्रमुख भूमिका होती है । पंच इस वात वा प्रयास करते 
हैं कि निर्णय की घारा्रों की पूर्ति हो । करारखत में निर्णय की पूति न की जाने 
पर की जाने वाली कार्यवाही का भी उल्लेख होता है। यदि निर्णय की पूर्ति 
नहीं होती तो वह विवाद दुबारा भी लोकअदालत में श्रा जाता है। लोक- 
अ्रदालत की कोई उच्च डकाई न होने के कारण उसके निर्णय थे विरुद्ध श्रपील 
नहीं होती । हां, ग्रामसभा के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रोय लोकग्रदालत में 
सुनवाई प्रवश्य होती है। निर्णय की पूति की दृष्टि से लोकप्रदालत के 
प्रति विश्वास श्रौर सामाजिक दवाव का विशेष महत्त्व होता है। यह प्रइन 
निर्णय के फलस्वरूप प्रतिवादी को प्राप्त सन्‍्तोप की स्थिति से भी जुड़ा हुप्ता 
है। निर्णय के प्रति व्यापक सन्तुष्टि देखने को मिली है । इस कारण उसकी 
पूति सम्बन्धी समस्या नहीं देखी गयी । 


6. लोवाश्दालत के निर्णय की विभिन्‍न लोगों पर होने वाली प्रतिक्रिया के 
विषय में दो स्थितियां देखने में आयी । जो लोग लोकश्रदालत वो साथ निकट 
सम्पर्क में हैं ग्रौर विवाद एवं होने वाले निर्णयों से संबद्ध हैं, उनकी प्रतिक्रिया 
एक प्रकार की है--ये लोग लोकग्रदालत की सफलता का तुलनात्मक दृष्टि 
से अधिक मूल्यांकन करते हैं, जबकि विशेष उत्तरदाता, जिनका लोझग्रदालप 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, इसफी सफलता एवं उपयोगिता को उत्तना भद्दृत्तव 
नहीं देते । 

मोटे तोर पर लोकग्रदालत के निर्णय के प्रति विभिन्‍न प्रकार के लोगों की 
प्रतिक्रिया के बारे में ये बातें कही जा सकती हैं : 
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(क) निर्णय के बारे में वादी-प्रतिवादी की सामान्य प्रतिक्रिया यह देखने 
में श्रायी कि लोकग्रदालत में न्याय मिलता है। संभव है फँंसला उनके 
पक्ष में नहीं हुआ हो, परन्तु न्याय मिलता है, उनके मन में भी यह 
विश्वास है । 


(ख) वादी-प्रतिवादी के निकटवर्ती नाते-रिइते के लोग भी यह स्वीकार 
करते हैं कि यहां न्याय मिलता है शोर खुली श्रदालत के कारण जूरी 
पक्षपात नहीं कर पाता--हां, जूरीगण की राय में यदाकदा मतभेद 
होता है लेकिन उस स्थिति में श्रन्तिम निर्णय सभा या भ्रध्यक्ष करता है 
श्रौर विवाद का समाधान हो जाता है । 


(ग) सामान्य उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि लोकअ्रदालत की निर्णय- 
प्रक्रिया को देखते हुए न्याय मिलने का विश्वास मजबूत होता है । 


(ध) विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताग्नरों ने लोकग्रदालत के निर्णय के 
प्रति एक सीमा तक शांका व्यक्त की है। लेकिन शंका के बावजूद 
लोकगअदालत की उपादेयता, उसके महत्त्व एवं उसको प्राप्त सम्मान 
एवं मान्यता को उन्होंने भी स्वीकार किया है । 


7. लोकगदालत के कार्य का एक मुख्य पक्ष सामाजिक परिवतंन की 
धारा को सही दिशा देना भी रहा है। लोकभ्रदालत का सामाजिक प्रभाव 
उसकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। शभ्ादिवासी समाज के सामाजिक पिछड़ेपन, 
उसमें व्याप्त अशिक्षा भश्रौर प्रचलित गलत परम्पराश्रों एवं श्रन्चविद्वास आदि 
को सही दिशा देने एवं समाप्त करने की दिशा में लोकग्ददालत की प्रमुख 
भूमिका है । लोकश्रदालत की कार्य-प्रक्रिया के दौरान भी लोगों को प्रर्याप्त 
प्रशिक्षण मिलता है । इस लोक शिक्षण का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आथिक 
एवं राजनीतिक जीवन में देखने को मिलता है । शिक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के 
क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां देख सकते हैं। अ्रन्यविदवासों में कमी आई है, 
यह सभी ने स्वीकार किया है । इसके साथ-साथ आदिवासी न्याय-व्यवस्था 
में जनभागीदारी की भूमिका भी बनी है । 


8. बिवादों की संख्या में कमी 


प्रस्तुत अध्ययन के श्राचार पर हम यह कहने की स्थिति में भी हैं कि लोक- 
प्रदालत-क्षेत्र में विवादों की सख्या में कमी की प्रवृत्ति है । तालिका संख्या-29 
से इस निष्कर्ष की पुष्टि हो सकती है । 
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तालिका संख्या-29 


लोकश्रदालत में श्राये विवादों की स्थिति 














गांव ]972 ]973 974 975 योग 
(नवम्बर 
तक ) 

रंगपुर 0 3 9 80 42 
मोटाबांटा 2 4 6 ८] 28 
छेरफा 2] 8 85 5 59 
जाम्वा 3 3 9 5 20 
गजलावांद 2 5 | न $ 
फमराहूली का न ना 
गोमावांट 6 5 2 ठे ]7 
मंकौड़ी 7 6 9 ]9 4] 
मेखड़िया 4 -- 6 7 7] 
बिजली 4 2 2 5 | 
योग 7] 56 59 55 24| 





उबत तालिका से यह स्पप्ट है कि तीन गांवों को छोडहवार शेष 
सात गांवों में विवादों की संख्या कम हुई है। हमने इस बात की पुष्टि 
के लिए गांव में होने वाले विवादों को कुल संख्या एवं इस गांवों 
से सरकारी न्यायालय में जाने वाले विवादों की संख्या » बारे में भी जान- 
कारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। इौन गावों में उत्रत सन्दर्भ प्रवधि 
में सरकारी न्यायालय में क्रमशः रंगपुर से--], जाम्वा से--2, गडलाबांट 
से--, मकोड़ी से--] ध्ौर भेखडिया से--[ बिवाद सरबारी स्थायारूय 
में गये थौर प्रन्य गांवों से एक भी विवाद सरझारी स्यायार्य में नहीं गया। 

लोतभदालत मे भी पहले की प्रपेक्षा प्र८ कम विवाद जाने है, से दास 
जते पुष्टि भी वार्बालिय मे प्राप्त तथ्यों से होती है । पिष्टले चार पर्षो में लोग- 
प्रदालत में प्रीकृत विवादों की स्थिति इस प्रकार रही: 
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तालिका संख्या-30 
विवादों की संख्या में कप्ी 





वर्ष पंजीकृत विवाद 

संख्या 
972 577 
]973 हझा4 
974 340 
975 324 
(नवम्बर तक) 





उपरोक्त दोनों तालिकाग्रों के श्राधार पर हम यह कहने की स्थिति में हैं कि 
लोकग्रदालत में आने वाले विवादों की संख्या तो कम हुई ही है, साथ ही साथ 
लोकग्रदालत में थ्राने वाले कुल विवादों की संख्या में भी पिछले चार वर्षों में 
कमी हुई है । वैसे उक्त आंकड़ों के ग्रावार पर यह तो नहीं कहना चाहेंगे कि 
यह संख्या बहुत उत्साहवर्घक है लेकिन विवादों की संख्या में कमी की भवृत्ति 
दृष्टिगोचर अ्रवध्य होती है। विवादों की संख्या में कमी के निम्न मुख्य कारण 
देखने में श्राये : 

(क) आाथिक विकास, खासकर क्ृपि के विस्तार के कारण रोज के जीवन 
में व्यस्तता बढ़ी है । 

(ख) विवाह में स्थायित्व के कारण तलाक सम्बन्धी विवादों में कमी 
श्रायी है । 

(ग). भूत-प्रेत, डायन तथा श्रन्य अन्च-विश्वासों में कमी, जातीय सदुभाव 
में वृद्धि, शिक्षा में विकास एवं सामाजिक जागृति के कारण भी इस 
प्रकार के विवादों में कमी श्रायी है । 

(घ) पग्राम-स्तर पर विवादों को सुलभाने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण भी 
विवादों की संख्या में कमी आई है । 


केन्द्रीय लोकग्रदालत में कम विवादों के आने का एक सूक्ष्म कारण यह भी 
देखने में भ्राया कि शभ्रध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परीख के व्यस्त रहने के कारण 
लोकअदालत की बैठकों कम हो पाती हैं श्रोर कभी-कभी दो बैठकों के बीच 
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'की पभ्वधि भी लम्बी हो जाती हे. इसका प्रभाव विवादों की संख्या पर भी 
पड़ता है । सामान्यतया लोकअदालत की बैठक उसी समय होती है जबकि 
भ्रध्यक्ष उपस्थित रहते हैं एवं भ्रध्यक्ष के व्यस्त रहने पर लोगों को बैठक की 
तारीखें लेने में भी कठिनाई होती है । 


संद्वान्तिक योगदान 


इस प्रव्ययन के भ्राघार पर न्यायव्यवस्था एवं दण्ड के छेत्र में लोकश्रदालत 
के नीचे लिखे सैड्धान्तिक योगदान मान सकते हूँ :--- 


() 


(2) 


विवाद से सम्बन्ध पक्षों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं श्राधिक 
परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय करना--ल्लोकभदालत 
किसी विवाद के बारे में निर्णय देते समय उसकी सामाजिक, प्राथिक 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखती है। एक ही प्रकार 
के दो विवादों के निर्णय या दण्ड में श्रन्तर देखा जा सक्रता है । यह 
प्रन्तर सम्बन्धित पक्ष की परिस्थिति-भिन्नता के कारण होता है । 
इसका प्रभाव सम्बन्धित पक्ष के मानस पर पड़ता है श्रौर इसका 
मानवीय पक्ष मजबूत होता है। यदि किसी पक्ष की श्राधिक स्थिति 
श्रत्यन्त कमजोर है तो उसे कम श्राथिक दण्ड दिया जाता है जबकि 
समान स्थिति में भ्रच्छी भ्राथिक स्थिति वाले पश्ष से वैसे ही मामले में 
श्रधिक प्राथिक दण्ड दिया जाता है। निर्णय देते समय उपरोक्त 
बातों का ध्यान रखा जाना न्याय के क्षेत्र में नया प्रयोग है। प्रचलित 
न्यायव्यवस्था में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है । विवाद 
एवं विवादी की परिस्यिति का ध्यान रखकर दण्ड का निर्धारण करना 
न्याय के सामाजिक एवं मानवीय पक्ष को मजबूत करने का एक 
प्रयास है ॥ 


सामाजिक नंतिकता को बल प्रदान करना 


लोक्प्रदालत की निर्णय-प्रक्रिया के दौरान होने वाले शिक्षण से 
सामाजिक नैतिकता का विकास होता है। इसमें विभिन्न समुदायों 
एवं व्यक्षितयों में भापसी सदभाव बहता है एवं नैतिकता के सही माप- 
दण्ड स्थापित होते हूँ जिसका प्रभाव सामाजिक तनाव में कमी के रूप 
में दृष्टियोचर होता है। न्यायालय सामाजिक नैतिकता के विकास 
में मददगार बने, न्याय के क्षेत्र में यह लोकप्रदालत बा महत्त्वपूर्ण 
पोगदान है । 
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लोक शअ्रदालत 
सामाजिक परिवतंन ओर लोक शिक्षण 


समाज में परिवर्तन की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। सामाजिक 
संस्थात्रों में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सही दिशा देने का प्रयास 
लोक शिक्षण के माध्यम से लोकअ्रदालत करती रही है । न्याय ऐसी 
संस्था है जहां सामाजिक व्याधियों से सम्बद्ध समस्‍यायें विवाद के- रूप 
में झ्राती हैं। मौजदा व्यवस्था में न्यायालय इन विवादों को मात्र 
कानूनी एवं तकनीकी दृष्टि से सुलभाता है। लेकिन लोकग्रदालत 
विवाद के निर्णय में इस बात का ध्यान रखती है कि सामाजिक 
व्याधि समाप्त हो और सामाजिक परिवर्तन को सही दिशा मिले । 
जैसे पारिवारिक विघटन, समाज में महिलाओं का स्थान, भ्रन्ध- 
विश्वास, शिक्षा आदि को सही दिशा देने का प्रयास । 


जनदक्ति का विकास 


स्थानीय स्तर पर जनता की शक्ति का विकास हो, इसका प्रयास 
लोकग्रदालत द्वारा बरावर किया जाता रहा है। समाज में व्याप्त 
शोपण एवं गलत परम्पराश्रों को दूर करने के लिए जनशक्ति का 
विकास न्यायव्यवस्था में लोकअदालत का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
न्यायालय नागरिक चेतना की प्रक्रिया मजबूत करने में मददगार हो 
सकता है, यह लोकभ्रदालत ने सत्याग्रहों एवं घरनों के माध्यम से 
प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में अधिक श्रध्ययन 
एवं अनुसंघान किये जाने की श्रावश्यकता है 


शारीरिक दण्ड से सुक्ति 


अपराधी को दण्ड मिले, इस बात को स्वीकार करते हुए भी लोक- 
अ्रदालत द्वारी रिक दण्ड में श्रास्था नहीं रखती । वैसे संद्धान्तिक रूप से 
भी दण्डशास्त्री शारीरिक दण्ड के बारे में एक मत नहीं हैं। लोक- 
ग्रदालत अपराधी को शारीरिक दण्ड न देने के साथ-साथ इस प्रकार 
का वातावरण निर्माण करती है जिससे प्रपराधी अपना अपराध 
स्वेच्छा से स्वीकार करे और अपनी भूल के लिए पश्चाताप अनुभव 
करे । पश्चाताप की इस उदात्त भावना से अपराबी का सुधार होता 
ही है, यह लोकश्रदातत की मान्यता है। यह दण्डशास्त्र के क्षेत्र 
में लोकझदालत का महत्त्वपुर्ण योगदान माना जा सकता हैं । 
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लोकग्रदालत की सीमा 


६) 


(2) 


लोकप्रदालत न्याय के क्षेत्र में एक प्रयोग है, इम वात को स्वीकार 
करते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाश्नी को दूर करने का 
प्रयास करने की आवश्यकता हैं ताकि उसका क्षेत्र प्रीर व्यापक हो 
सके । लोकश्रदालत की जो सीमाएं देखने में श्राई, उन्हें दूर करने 
पर उसे प्रन्य क्षेत्रों में भी विकसित किया जा सकता है और यह्‌ 
मौजूदा सरकारी न्यायव्यवस्था की कठिनाईयों को दूर करने में बड़ी 
सीमा तक मददगार हो सकती है । 


इस क्षेत्र की सांध्कृतिक विशेषता लोकश्रदालत के कार्य की एक सीमा 
निर्धारित करती पायी गयी । लोकप्रदालत का सघन कार्यक्षेत्र भ्रव 
तक भ्रादिवासी संस्कृति तक ही विशेष रूप से सीमित रहा है। गैर- 
आभादधिवासी समाज एवं संस्कृति में इसका फैलाव कम रहा है। 
प्रत: गरश्रादिवासी समाज एवं संस्कृति वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार 
के परीक्षण की श्रावश्यकता है। गैरप्रादिवासी समाज एवं संस्कृति 
प्रादिवासोी समाज एवं संस्कृति से काफी हृद तक भिन्‍न है, इस कारण 
वहां लोकभ्रदालत का स्वरूप कुछ भिन्‍न भी हो सकता है । 


(3) परिस्थिति घास्त्रीय (200]0शा08[ ) दृष्टि से भी यह क्षेत्र सामान्य से 


(4) 


(5) 


भिन्न है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं, 
उसमें श्राथिक शोपण, गरीबी एवं पाश्चात्य सम्यता से प्रप्रमावित जीवन 
पद्धति देखने को मिलती है, जबकि गैरप्रादिवासी एवं शहरी जीवन 
से प्रभावित क्षेत्र का जीवन भिन्‍न प्रकार है। ऐसे क्षेत्रों की 
सामाजिक, पग्राथिक, नंतिक एवं राजनतिक समस्‍यायें भी भिन्‍त 
हैं । इस परिस्थिति-भिन्नता से लोकप्ददालत की एक सीमा बनती है 
झौर भिन्‍न परिस्थितियों में इसके प्रयोग को प्रागे बढ़ाये जाने की 
श्रावध्यकता भी सामने प्राती है । 


जीवन की उलभनों की भिन्‍नता भी इसकी सीमा निर्धारित करती है । 
जीवन की जिस प्रकार की उनभरनें सर्वेक्षित क्षेत्र में पायी जाती है वे 
प्रव्य क्षेत्रों, खास कर गरप्रादिवासी क्षेत्र में, नहीं हैं। यहां का खुला 
जीवन, तलाक, पुननियाह, स्थ्रियों का स्थान, सहज एवं सरल मान- 
वोय स्वभाव इन्हें स्‍भन्य समाजों स भिन्‍न करता है । 


ऐसा समाज जहां बहुत प्रधिक कानूनो उलभरनें हैं प्तोर जीवन पत्यन्त 
गतिशील है एवं जहा व्तक्तिगत स्वार्थ का बोल-बाला रहता है, वहां 
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सुझाव 


() 


लोक भ्रदालतत 


लोकअदालत किस सीमा तक सफल होगी, यह प्रेइन अभी तक अनु- 
त्तरित है । यहां शिक्षा की कमी के कारण कानून की कम जानकारी, 
है इसलिए अधिकांश लोग परम्परागत जीवन को स्वीकार करते हैं । 
शिक्षा के प्रसार से यह परिस्थिति बदल सकती है । शहर, औद्योगिक 
संस्क्ृतिक एवं गैर शभ्रादिवासी क्षेत्र की जीवन की उलभनों एवं कानूनी 
दाव-पेचों को घ्यान में रखकर भी कार्य किये जाने की झावध्यकता 
है। लेकिन श्रभी तक इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया गया 
है । यही कारण है कि कस्वा, शहर एवं कानूनदां लोगों के मन में 
इस वारे में स्पष्टता नहीं है । यह स्पष्टता प्रयोग, अभ्यास एवं क्षेत्र 
के विस्तार से आ सकेगी । ह ' 


लोकअदालत की मौजूदा व्यवस्था भी. इसकी सीमा दर्शाती है। इस 
समय लोकअ्दालत को विशेष व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त है जिसके 
कार्य के प्रति क्षेत्र के लोगों का विश्वास है और उसके प्रति भवित 
भी है। ऐसा विश्वास एवं भक्ति लोकग्रदालत के कार्य की एक सीमा 
मानी जा सकती है। हां वेसे यह प्रयास अवश्य चला है कि एक 
व्यक्ति के प्रति भक्ति लोकअदालत का आधार न बने श्रौर इसको 
एक न्यायव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाय लेकिन हमें स्वीकार 
करना चाहिये कि भ्रभी एक व्यक्ति के नेतृत्व का पूरा प्रभाव लोक- 
अदालत पर दृष्टिगोचर होता है । एक व्यक्त के नेतृत्व के प्रभाव के 
कारण इसके संस्थात्मक विकास की कमी देखने में श्रायी । इस कमी 
को दूर किये बिना लोकप्नदालत स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकेगा 
साथ ही साथ इसका संस्थात्मक ढांचा भी मजबूत नहीं हो सकेगा । 


प्रस्तुत अध्ययन में जो बातें सामने श्रायी हैं, उसके श्राधार पर कुछ 
सुझाव दिये जा सकते हैं जो (क) लीकअ्रदालत श्रौर (ख) सरकारी 
स्थाय पद्धति दोनों के लये उपयोगी हैं । हमारा यह मानना है कि 
लोकअदालत के व्यापक प्रसार के लिये इसके प्रयोग क्षेत्र को विस्तृत 
किया जाय । लोकग्रदालत जैसी व्यवस्था के लिये आवश्यक है कि 
ग्न्य क्षेत्रों में काम कर रहे श्रन्य निष्ठावान समाज सेवक भी अपने- 
अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रयोग में लगें । 


लोकप्रदालत की न्याय-पद्धति को अधिक विकसित एवं व्यवस्थित 
न्ग्यि जाने की जरूरत है । इस दिशा में एक प्रयास तो यह किया जा 


उपसंदार 


(4) 


(5) 
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सकता है कि निर्णय-प्रक्रिया में सामूहिक्त निर्णय को और वढ्यावा दिया 
जाय। इस काये में मदद के लिये, यदि संभव हो तो, एक निर्णय 
संहिता का भी निर्माण किया जाय जिसको झाघार मानकर ग्राम 
सभाप्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में विविध प्रकार के विवादों का निर्भय 
दिया जा सके । इससे स्थानीय नेतृत्व की मदद मिलने के साथ-साथ 
जूरीगण को भी निर्णय लेसे में मदद मिलेगी। यह निर्णय संहिता 
स्थानीय समाज व्यवस्था, परम्परा, कानून एवं नैतिकता के भाधार पर 
बनाई जा सकती है श्रौर इसमें कानूनविद्‌ एवं समाजश्ञास्त्रियों को 
भी मदद ली जा सकती है । 


लोकग्रदालत्त के केन्द्रीय एवं ग्रामस्तरीय दोनों कार्यालयों को श्रधिक 
व्यवस्थित किया जाय ताकि विवादों भौर उनके निर्षयों के 
बारे में और श्रधिक जानकारी रखी जा सके | प्रभी जो रेकाइड रखे 
जाते हैं, वे भी पूरे तौर पर नहीं रखे जाते, ऐसा हमें महसूस हुप्ना 
हे) 


(९ 


रू 


लोकग्रदालत की व्यवस्था को स्थायित्व देने की दृष्टि से आवश्यक है 
कि इसे ग्रामस्तर पर बविकेन्द्रित किया जाय भ्रीर यह एक न्याय 
व्यवस्था के रूप में ग्रामस्तर पर स्वीकृति कर ली जाय । इस दिल्ला में 
श्रभी काफी प्रयास की श्रावश्यकता है, ताकि इसका सस्थात्मक ढाँचा 
मजबूत हो सके । * 


न 


इस दृष्टि से लोकभ्रदालत के कार्य एवं प्रक्रिया के भनुकूल सबल 
स्थानीय नेतृत्व विकसित किये जाने को भी ग्रावश्यकता है । वैसे तो 
इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि स्थानीय नेतृत्व विकसिस हुझ्ा 
है फिर भी गांव-गांव में इस कार्य के प्रनुरूप नेतृत्व चिकसित करने की 
प्रावध्यकता कम प्रतीत नहीं होती। लोकग्रदालत की बैठक के 
दोरान स्वाभाविक रूप से इसकी कार्य-प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण तो 
मिलता है लेकिन यदि समय-समय पर स्थानीय नेतृत्व वो इस काम में 
प्रशिक्षित करने के लिये शिविरों का ग्रायोजन किया जाय तो वह प्रोर 
भी झ्रधिक उपयोगी हो सकता है । 


लोकभ्रदालद की व्यापक स्वीकृति की स्थिति को देखते हुए यह 
प्रावश्यक लगता है कि इस काम में ऐसे लोगों का भो सहयोग लेना 
चाहिये जो न केवल कानून के जानकार हों बल्कि जो लोकप्ददालत बे 
भावना को भी भली मांति समझते हों । इससे इसका क्षेत्र विस्तृत 


(9) 


लोक ग्रदालत 


किये जाने में मदद मिलेगी । 


लोकग्रदालत ने दण्ड का जिस ढंग से मानवीयकरण किया है वह 
अपराध एवं दण्ड शास्त्र में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसका लाभ 
मौजूदा न्यायव्यवस्था को भी मिलना चाहिये। यह दो प्रकार से हो 
सकता है *ज-+ 


(क) न्याय एवं व्यवस्था में लगे लोगों को लोकअदालत की कार्य- 
प्रक्रि[य एवं व्यवस्था समभने के लिये यहां झ्रावा चाहिये । 
इस दृष्टि से न्यायव्यवस्था में लगे लोगों के लिए यहां शिविर 
एवं सेमितार भी भ्रायोजित किये जा सकते हैं श्रोर उनमें 
वकील, न्यायाघीश, जेल के अधिकारी-कमंवारी एवं पुलिस 
अधिकारियों को श्रामंत्रित किया जा सकता है । 


(ख) लोकग्रदालत क्षेत्र को जेल की सजा भुगत रहे लोगों के लिये 
प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जा सकता है। जिन कँदियों के लिए 
खुली जेल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें यहां 
भेजा जाना चाहिये श्रौर खुली-जेल का एक प्रयोगात्मके केन्द्र 
यहां चलाया जाना चाहिये, ताकि लोकग्रदालत द्वारा जिस 
ढंग से विवादग्रस्त पक्षों के मानस को वदल कर आपसी तनाव 
घटाने एवं पारस्परिक सोहादभाव बढ़ाने के प्रयास किये गये 
हैं, उनकी जानकारी उन कंदियों को भी मिल सके और वे 
अपना भावी जीवन अ्रविक मधुरता एवं स्नेह भाव से बिताना 
सीख सकें । 


लोकप्रदालत द्वारा दिये गये दण्ड, दोपी व्यक्ति के साथ किया जाने 
वाला व्यवहार, न्याय में मानत्रीय एवं सामाजिक मूल्यों का स्थान 
आदि बातों को सरकारी न्याय एवं दण्ड व्यवस्था किस रूप में शौर 
किस सीमा तक स्वीकार कर सकती है, यह भी एक विचारणीय 
विपय होना चाहिये । सरकारी न्यायालय विवाद के सामाजिक पक्ष 
को किस रूप में स्वीकार करें, यह भी विचारणीय विपय है । 


सरकारी न्यायालयों की मुख्य कठिनाई न्‍्याय-कार्य में देरी एवं श्रधिक 
खर्चा है। लोकश्रदालत इन दोनों कठिनाईयों से मुक्त है । यही 
लोकग्रदालत का मुख्य श्राकर्षण भो है। सरकारी न्यायालय इन 
दोनों कठिनाइयों से मुक्त हों, इस दिशा में प्रयास किये जाने जरूरी 


उपसंहार 5! 


(0) 


() 


(2) 


हैं। लोकग्रदालत इसमें कई दृष्टियों से सहयोगी वन सकती है। 
जैसे :-- 


(क) शअभ्रधिक से श्रधिक विवाद स्थानीय स्तर पर सुलभाये जायें, 
ताकि सरकारी न्याय्रालयों में ले जाये जाने वाले विवादों की 
संख्या घटे । 


(ख) स्थानीय न्याय संस्थाओ्रों को अधिक से श्रधिक न्यायिक प्रधिकार 
दिये जायें श्लौर लोकभ्रदालत की विश्येपताशं को ग्रहण करके 
चलने वाली स्थानीय न्यायव्यवस्था सुदृढ़ एवं विकसित को 
जाये । इससे मोजूदा न्यायालयों में विवादों की संख्या कम 
होने के साथ-साथ जन-साधारण में स्वरशासन की भावना भी 
विकसित हो सकेगी । 


स्थानीय स्तर पर स्वशासन मजबूत बनाया जाना चाहिये, इस वात 
को स्वीकार किया जाना चाहिये। गांधीजी के ग्रामस्वराज्य की 
कल्पना को “नीचे की इकाई मे स्वशासन हो श्रौर ऊपर की इकाई 
का विकास समुद्र की लह्टरों की भांति हो,” मूर्त रूप देने का प्रयास 
किया जाना चाहिये । 


स्थानीय नेतृत्व के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उनमें 
स्वशासन की योग्यता भश्राये । पंचायतीराज के श्रन्तर्गत न्याय पंचायत 
की व्यवस्था है। प्रयोगात्मक रूप में बड़ोदा जिले की न्याय पंचायतों 
को लोकप्रदालत के साथ जोड़ना चाहिये प्रौर इसे न्यायिक दृष्टि से 
प्रयोग क्षेत्र बनाना चाहिये । 


सरकारी न्यायालय की कठिनाइयां एवं समस्‍यायें कम हों इसके 
लिये प्रयोगात्मक प्रयास किया जाय । इस प्रयोग के प्रथम चरण के 
रूप में ऊपर के सुझाव (सं० []) के परनुमार लोकब्रदालत, न्याय 
पंचायत एवं प्रन्य सरकारी न्यायालयों में तास्तम्य बेठाकर विधादों 
के शीघ्र निपटारे के लिए जिला स्तर पर एक प्रयोगात्मकतू योजना 
चनाई जानी जाहिये। प्रयोगात्मक योजना को न्याय को विविध 
समस्याप्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिये। हमारी राय में लोकप्रदालत 
के प्रध्यक्ष एवं इस काम में लगे लोगों का इसमें पूरा सहयोग लेना 
चाहिये। इससे लोकग्रदालत, न्याय पंचायत एवं सरकारी न्याय 
व्यवस्था तीनों को नयी दिशा मिलेगी । 
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((3) इस प्रयोग पर विचार करते के लिये सरकारी न्यायालयों, न्याय 


((4) 


(5) 


पंचायतों (पंचायती राज), लोकग्रदालत के प्रतिनिधियों, समाज 
शास्त्रियों एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की बेठक बुलायी जानी 
चाहिये ! | 

लोकश्रदालत का जो स्वरूप विकसित हुआ है, वह समाज सेवा कार्य 
में लगे लोगों के कार्यारम्भ के लिये उपयोगी है। देश भर में अनेक 
लोग ग्रामसेवा कार्य में लगे हैं और सुदूर गांवों में समस्याम्रों के 
समाघान का प्रयास भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में विवाद सुलझाने 
का काम भी छोटे-मोटे पैमाने पर चलता है। लेकिन यह कार्य लोक- 
श्रदालत की भांति व्यवस्थित नहीं है। अन्य प्रदेशों में भी ग्रामदानी 
क्षेत्रों में विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलमाने का प्रयास किया 
जाता है। वहां के कार्यकर्ता यहां के प्रयोग एवं अनुभव का लाभ 
ले सकते हैं श्रौर अपने क्षेत्र में इस प्रकार की न्याय-पद्धति को 
विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं । 


लोकगभ्रदालत की व्यवस्था प्रादिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में विशेष रूप 
में उपयोगी हो सकती है। इससे शोपण एवं सामाजिक श्रन्धविश्वास 
में कमी आने के साथ-साथ उनमें स्वशासन की क्षमता का विकास भी 
होगा और श्राथिक विकास को भी गति मिलेगी । जिन झादिवासी 
क्षेत्रों में समाज सेवा में लगे हुए निष्ठावान कार्यक्र्ता हैं, वहाँ इसका 
विकास सहज हो सकता है। निःस्वार्थ सेवा की भावना, प्रभावशाली 
नेतृत्व एवं ठोस कार्य में विश्वास इस प्रकार के कार्य को बढ़ाने के 
लिये आवश्यक हैं । 


परिशिष्टट 


परिशिषप्ट में लोकश्रदालत के निर्णय, समस्याग्रों के समाधान के लिये 
किये गये प्रयास एवं करार-खत के नमूने नीचे लिखे क्रम में दिये गये हैं : 
परिशक्षिष्ट (क) 

इसमें श्रध्ययत दल की मौजूदगी में लोकग्रदालत में जो विविध प्रकार के 
विवाद ग्राये उनके नमूने दिये गये हैं। साथ ही कुछ अन्य विवादों की स्थिति 
एवं लोकझप्रदालत द्वारा दिये गये निर्णय सम्बन्धी जानकारी भी संक्षेप में दी 
गई है! 
परिशिष्ट (ख) 

इसमें सरकारी न्यायालय में गये कुछ विवादों के संक्षिप्त नमूने दिये 


5 


गये ह£॥ 
परिशिष्ट (ग) 
लोवागअदालत द्वारा किये गये सामाजिक कार्य, क्षेत्र में अन्याय के प्रहिसा- 
त्मक प्रतिकार सम्बन्धी समस्याएं एवं उसके समाधान के लिये किये गये प्रयास 
एवं सत्याग्रह के कुछ नमूने दिये गये हैं । 
परिशिष्ट (घ) 
स्में लोकभदालत के निर्णय (करार-सत) के कुछ नमूने दिये गये 


हे 
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लोकअ्रदालत में निणित विवादों के नमूने _ 


. “क' ने शिकायत पेश की कि उसका पति 'ख' उसे खाना नहीं देता, 
उसके साथ मारपीट करता है और बातचीत भी नहीं करता । लड़की पति के 
पास रहना चाहती है । उसके तीन साल का एक बच्चा भी है। ख' चुप 
रहता है। सभी उपस्थित लोग उसे समभाते हैं। समावान सुभाते हैँ कि 
तलाक की स्थिति में 'ख' “क” को पैसा देगा, लेकिन बच्चा 'ख' के पास 
रहेगा। क! के दिमाग पर बच्चे के बिछुड़ने का डर है। श्राखिरकार 
लोकअदालत ने सारे विवाद पर विचार करके उसी दिन निर्णय दिया कि खा 
पत्नी को साथ रखे । उसे खाना दे, ऋगडा न करे श्रौर उससे वोले-चाले । 
करार-खत लिखा गया जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए । 

इस पूरी कार्यवाही से हम निम्न निष्कपं पर पहुंचे :-- 


(क) कऔभौर ख दोनों की बात बड़ी जांति से सुनी गयी और दोनों ने 
निडर होकर श्पने विवाद की मुख्य बातें लोकगश्रदालत के समक्ष पे 
कर दीं । 


(ख) दोनों के माता-पिता को विवाद के बारे में प्रपनी-अपनी वातें कहने का 
पूरा मौका मिला । 

(ग) उपस्थित लोगों ने, जिनमें अधिकांश पड़ौसी एवं नाते-रिब्तेदार थे, 
खा को सममाया । 

(घ) दोनों पक्षों की शोर से निश्ु॒क्त चारों जूरियों ने सर्वसम्मत निर्णय 
दिया कि ख क को तलाक देना ही जरूरी माने तो उसे 'क' को 
रकम देनी पड़ेगी लेकिन सर्वोत्तम वात यह रहे कि खा का को 
प्रपने प्रेम से रखे । 

इस निर्णय में कहीं भी श्रापसी तनाव बढ़ने की स्थिति नहीं दिखाई दी । 
निर्णय देने में उनकी दृष्टि इस तथ्य की ओर केन्द्रित रही कि का और 


ह 
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ख दोनों छोटी सी वात को लेकर सम्बन्ध-विच्छेद न करें अपितु एक दूसरे 
की कठिनाई को सम और प्रापसोी तास्तम्थ बेंठाकर सुख के साथ जीवन 
बिताना सीखें । 

इस सुनवाई की दूसरी विशेषवा यह थी & क' और “खा दोनों ने 
अ्रपनी गलती स्वीकार की । क ने कहा कि उसने पति द्वारा धक्का मारे जाने 
की वात गलत रिपोर्ट की थी तो 'ख' ने पत्नी के साथ किये गये दुब्यंवहार 
के लिये क्षमा मांगी । प्रव्यक्ष ने निर्णय सुनाने के वाद उपहार में प्रेरणादायी 
भाषण देकर महिला जाति का सम्मान करने की और पारिवारिक जीवन को 
तनाव रहित व प्रेम पूर्ण बनाये रखने की प्रपील की और वताया कि जंरा- 
जरा सी बात पर तलाक लेकर जीवन बिगाइना उचित नहीं है । 

इस विवाद का एक झौर पहलू भी था । वहू यह कि विवाद दो ग्रामदानी 
गांवों से सम्बन्धित धा--'क' श्रौर ख' दोनों के परिव्यरजन प्रलग-प्रलग 
गांवों के थे लेकिन ग्रामदानी गांवों की ग्रामसभाग्रों ने मामले पर स्वयं निर्णय 
न देकर लोकग्रदालत के समक्ष इस विवाद को निर्णव्रार्थ प्रस्तुत किया था । 


(2) 


दूसरे विवाद का निर्णय लोकअ्दालत उसी दिन नहों कर पायी | विवाद 
यह था कि 'क' को अ्रपनी पत्नी के ध्राचरण के बारे में ठोस एवं प्रामाणिक 
धंवा थी भोौर एक बार उसकी पत्नी प्रपने जेठ के साथ दुष्कर्म में लीन पकड़ी 
भी गई थी झौर ग्रामसभा ने बड़े भाई पर 400 रुपये दंड निर्धारित करके वह 
घनराशि 'क' को दिलवाई थी। क को शिकायत थी कि इस घटना के बाद 
भी पत्नी का श्राचरण ठीक नहीं रहा है श्रौर उसके विवाह को पांच वर्ष बीत 
जाने के बाद भी बाल-बच्चे नहीं हुए हैं। पत्नी ने शिकायत की कि पत्ति ने 
दवा खिलाकर दो तीन बार गर्भपात कराया था । उसने यह भी कहा कि वह 
पति के पास रहना चाहती है लेकिन पति नहीं रखता है । 

लोकप्रदालत की बैठक में उपस्थित लोगों ने पत्नी की गलती मानी लेकिन 
साथ ही 'क' को भी समझाया कि वह पत्नी को सुधार का एक मौका 
भोरदे। 

जूरी की नियुक्ति की गई। जूरी ने दवा खिलाकर गर्भपात कराने की 
पत्नी की शिक्रायत गलत मानी लेकिन फिर भी जूरी दोनों पक्षों में पारस्परिक 
समाधान फराने में प्रसफल रहे । का के मन में पत्नी के प्राचार के प्रति 
श्रविश्वास बना ही रहा भ्ौर पत्नी का मानस भी जूरोगण की साफ नजर 
नहीं प्राया । जूरी भी एकमत नहीं हो सके । एक जूरी ने क का पक्ष लिया 
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ओर 40-50 रुपये पत्नी को देकर उसे तलाक देने का आग्रह रखा। 
प्रव्य त्तीन जूरियों की राय उससे भिन्‍न थी। बाद में उस जूरी ने स्वीकार 
किया कि वहू एक पक्षीय भूमिका निभा रहा है जो जूरी के सिद्धान्त एवं 
व्यवहार के विरुद्ध है इसलिये उसे जूरी से भ्रलग किया जाये प्रौर भूल के लिये 
उसे क्षमा किया जाये। लेकिन फिर भी विवाद नहों निपट पाया क्‍योंकि 
क' ने लोकअदालत से कुछ समय दिये जाने की मांग की। उधर पत्नी 
तात्कालिक निर्णय किये जाने पर जोर देती रही । अध्यक्ष ने समाधान खोजने 
के लिये श्रगली तारीख दे दी । 


(3) 
दो पक्षों में इंजिन की खरीद-बिक्री की रकम के लेन-देन के प्रइन पर 
विवाद उठ खड़ा हुआ । लोकग्रदालत ने हिसाव-किताब का निरीक्षण किया 
श्रोर इंजिन खरीदने वाले को बाकी रकम किद्तों में भुगतान करने का निर्णय 
देकर विवाद का निपटारा कर दिया | 


(4) 

'क' मे ग्राम सभा में शिकायत की कि 'ख' ने उसे डायन कहा है। 
ग्रामसभा ने ख' पर 80 रुपये का जुर्माना किया और भविष्य में 'क' को 
डायन न कहने का निर्देश दिया । लेकिन 'ख' ने 'क' को न केवल डायन 
कहकर परेशान करना जारी रखा बल्कि उसे मारा पीटा भी और उसके 
विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दी। “का ने लोकग्रदालत के 
समक्ष अपनी शिकायत रखी। लोकप्रदालत ने पुलिस को पत्र भेजा 
कि वह का को इस सम्बन्ध में परेशान न करे और लोकअ्रदालत 
को इस विवाद के निपटारे में सहयोग दे । उस बैठक में मामला 
श्रनिणित रहा । श्रगली बैठक में समझौता हो गया श्रौर 'ख' ने अपनी 
गलती स्वीकार कर आगे से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा ली । 


(5) 

'क' की शादी 'ख' के साथ 970 में हुई थी। पत्नी को दिकायत 
थी कि पति की सूरत-शक्ल एवं व्यवहार उसे पसन्द नहीं है इसलिये वह 
तलाक चाहती हैं । फलत: ग्रामसभा ने तत्नाक स्वीकार कर दिया, लेकिन पति 
को संतोप नहीं हुआ । इसलिये “क' ने लोकप्रदालत के समक्ष मामला 
प्रस्तुत किया । लोकग्रदालत दोनों पक्षों की बातें सुनकर समाधान 
किया कि “क' आज से 5 दिन के भीतर-भीतर “खा को 525 दुपये दे और 
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धर! उसको तलाक दे दे | ख' ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया | 
“क' ने उसी दिन “ख” को दण्ड की रकम दे दी घोर पड़ौसी गांव के एक 
युवक से शादी करके उसके साथ चली गई । 


(6) 

“का अ्रपनी पत्नी खा के साथ दुव्यंवबहार करता था इसलिये ख 
प्रवसर भप्रपने पीहर चली जाया करती थी। पारस्परिक तनाव बढ़ रहा था 
प्रोर लोकप्रदालत के समक्ष मामला पेश्व हुआ तो पंचों ने निणय दिया “क' 
“व को परेशान करना बन्द करे श्रौर श्रच्छी त्तरह रखे । यदि वह ऐसा नहीं 
करेंगा तो ख' की तलाक की प्रार्थना स्वीकार कर ली जायेगी। पंतों के 
निर्णयानुसार 'ख! ने भी यह इकरार किया कि वह भविष्य में प्रपने पति 
से बिना श्रनुमति प्राप्त किये पीहर नहीं जायेगी और प्रगर गई तो दण्ड देने 
की जिम्मेदार होगी । 


(7) 

'क' (पत्ति) श्रोर ख! (पत्नी) में प्रबसर मारपीट होती रहती घी। 
लोकप्रदालत ने निर्णय दिया कि 'क' भविष्य में 'ख' के साथ मारपीट नहीं 
करे भौर उसे परेशान करना वन्‍द करे । यदि वह ऐसा न करेगा त्तो उस्ते दण्ड 
देना होगा । 'ख' ने निर्णय स्वीकार करके करारखत पर यह लिख दिया कि 
भ्राज के बाद वह “क' को दवा खाकर मर जाने को नहीं कहेगी भोर यदि 
वह ऐसा कहेंगी तो पंचों द्वारा दिया गया दण्ड उसे स्वोकार होगा । 


(8) 


रंगपुर गांव की एक महिला ने पिता को जमीन में हिल्सा प्राप्त करने के 
लिये सरकारी न्यायालय में श्रावेदन किया । 8 महीने का लम्बा भ्र्ता बीत 
जाने पर भी उसे सरकारी न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय प्राप्त नहीं 
हुभा तो उसने लोकप्रदालत की शरण ली । लोकग्नदालत ने उसके भाई को, 
जो दूसरा पक्ष था, घचुलाकर सर्वंसम्मत निर्णय दिया कि महिला को पिता 
की जमीन में हिस्सा दिया जाये। उस महिला के ससुराल में उसके पति की 
भी जमीन है। भ्रव वह दोनों जगह खेती पारती है प्रोर पीहूर वाले गांव 
रंगपुर में स्थायी तौर पर रहती है । लोकप्रदालत का निर्णय घीघा तो हुप्ा 
ही लेकिन सरकारी न्यायालय में जाने के फलस्वरूप चहिन एवं भाई में जो 
बाटुता एवं तनाव का वातावरण पैदा हो गया था, लोकप्रदालत ने उसके 
स्थान पर दोनों पक्षों में ोहाद एवं स्नेह का भाव भी सुदृढ़ कर दिया। 
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ह (9) 

एक व्यक्ति 'क' ने अपना खेत ख' के पास रहन रख दिया । चार साल 
वाद उसने 'ख' को रहन की रकम देकर ग्रयना खेत वापस लेना चाहा तो 'ख' 
ने इन्कार कर दिया । 'क' ने सरकारी न्यायालय की शरण ली। काफी 
समय बीत जाने के बाद भी सरकारी न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो वह 
लोकग्रदालत में आया । लोकग्दालत ने निर्णय दिया कि 'ख' “क' से रहन की 
रकम लेकर उसका खेत वापस कर दे। 'ख' ने खेत वापस कर दिया | प्रव 
“क' उस खेत में प्राराम से खेती कर रहा है । लोकझग्नदालत के नैतिक प्रमाव 
आर सामाजिक न्याय-भावना के कारण ही 'ख'-ने 'क' की जमीन श्रासानी से 
वापस कर दी, श्रन्यथा सरकारी न्यायालय के माध्यम से 'क' को जमीन वापस 
पाने में पता नहीं कितना बन एवं समय बरबाद करना पड़ता और फिर भी 
निर्णय उसके पक्ष में होता या विपक्ष में. इसकी कोई गारण्टी नहीं थी । 


(0) 


रंगपुर ग्राम में जमीन के मामले को लेकर 'क' की 'ख' से मारपीट हो गई । 
मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। श्रतः 
मामला लोकअ्दालत के समक्ष प्रस्तुत हुप्ला । 50 व्यक्ति उपस्थित थे । 
अदालत ने निर्णय दिया कि वादी जमीन प्रतिवादी के सुपुर्द कर दे क्योंकि 
उसका हक है शोर प्रतिवादी वादी को [20 रुपया भरे । 


(4) 
रंगपुर के 'क” का जमीन के मामले को लेकर 'ख' से विवाद हो गया । 
एक साल तक न्यायालय में विवाद चला लेकिन फंसला नहीं हो सका। लौक- 
भ्रदालत ने एक ही पेशी में निर्णय दे दिया जिसके झनुसार वादी को उसकी 
जमीन वापप्त मिल गयी एवं प्रतिवादी को 23850 रुपये मिल गये । 


(42) 
मोठाबांदा के 'क' का जमीन के मामले में ख' से विवाद हो गया | 
मामला सरकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन निर्णय नहीं मिल 
सका। लोकग्रदालत ने दो पेशियों में मामले की सुतवाई करके जमीन 
प्रतिवादी को दिलवा दी श्र वादी को उसका पैसा मिल गया । 
(73) 


मोटावांटा के का ने प्रपनी जमीन 'ख के पास गिरवी रखी थी लेकित 
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उसने ख' को उम्र खेत में बुवाई नहीं करने दी । लोकप्रदालत ने निर्णय दिया 
कि का ख' को 2029 रुपये देगा तव जमीन उसे वापस मिल जायेगी । 


(१4) 
खेरका की “क ने अपने पति की मृत्यु के पाइचात्‌ उसकी जमीन पर 
प्रपना हक प्रस्तुत किया । दो वार तारीखें पड़ी । पति के प्रन्य रिश्तेदारों 
के मुकाबले में पत्नी का जमीन सम्बन्धी हक स्वीकार किया गया | 50 
व्यक्तियों की उपस्थिति में लोकग्रदालत ने जमीन मृतक की पत्नी को 
दिलवा दी | 


(5) 
जाम्बा के दो भाइयों-- 'क' और 'ख' में जमीन के बंटवारे के सवाल को 
लेकर विवाद उपस्थित हो गया। लोकप्रदालत ने 50 व्यक्तियों की 
उपस्थिति में दोनों भाइयों में विवादग्रस्त जमीन का वशावर-वराबर बटवारा 
करा दिया । 


(6) 


जाम्बा का 'क सरकारी खेत की जमीन लेना चाहता था। उसी भूमि 
को भूमिहीन किसान भी लेना चाहते थे। इन्हीं के हझ की जमीन थी। 
]50 व्यक्तियों की उपस्थिति में लोकअदालत ने निर्णय दिया कि का 
सरकारी जमीन न ले । करार-खत पर 'क' ने हस्ताक्षर कर दिये भौर भूमि- 
हीनों के पक्ष में श्रपना हक छोड़ दिया 


(7) 


'का भ्रपती पत्नी को दाराब पीकर पीटता था। लोठअदालत के समक्ष 
मामला प्रस्तुत हुआ तो उसने निर्णय दिया कि 'क' भ्रपनी पत्नी को नहीं 
पीटेगा श्रीर यदि पीटेगा तो उसकी पत्नी को उसका घर छोड़कर दूसरा पर 
बसाने का प्रधिवार मिल जायेगा। उसने लोकप्रदालत के समक्ष करार-खत 
पर हस्ताक्षर कर दिये लेकिन वाद में पत्नी के साथ पुनः: माररीट बी ॥ 
उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई भौर दूसरा विवाह्द कर लिया । 


(48) 


'क' ने प्रपनी पुत्रवधू के साथ शारीरिक सम्पर्क स्थापित कर लिया । 
मामला लोकग्रदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ भौर उस स्त्री वा तलाक हो गया । 
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बाद में “'क' ने उस पुत्रवच्ू से विवाह कर लिया और उसे दूसरी पत्नी बना 
लिया । 

लोकग्रदालत के निर्णय की उपेक्षा करने के कारण श्राज समाज उसे गिरी 
हुई नजर से देखता है और उसका जन साधारण में कोई मान नहीं है । 
उसके साथ सम्पर्क करते हुए पड़ौसियों एवं ग्रामवासियों को क्षर्म श्राती है 
ग्रोौर संकोच होता है। दोनों ही 'क' एवं उसकी दूसरी पत्नी समाज में 
उपेक्षा एवं श्रवमानता का जीवन विता रहे हैं । 


(9) 


'क' गांव की एक लड़की का विवाह ख' गांव के एक लड़के के साथ 
हुआ था। दोनों परिवारों में गहने एवं दहेज को लेकर 3-4 साल तक 
अनचवन एवं विवाद चलता रहा । लड़की के पिता ने विवाद हल किये जाने 
का काफी प्रयास लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला | श्राखिरकार मामला 
लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिवादी को लोकअ्रदालत द्वारा पेशी 
के दिन उपस्थित होने के लिये प्रामंत्रण भेजा गया लेकिन वह उपस्थित नहीं - 
हुआ पुन: प्रामंत्रणः भेजा गया | लड़की का इवसुर उपस्थित हुमा 
लेकिन वहू को घर ले जाने के लिये सहमति व्यक्त नहीं की | इस पर लोक- 
अदालत ने निर्णय दिया कि लड़की का पिता लड़की के श्वसुर की चांदी के 
संकिलें श्रानें वाली फसल के पहले लौटा देगा। इवसुर वहू को घर लिवाले 
गया। बरसों का विवाद महीने भर के भीतर निपटा दिया गया । 


(20) 


कक! पारिवारिक कलह के कारण अपने पति ख” के साथ नहीं रहना 
चाहती थी । मामला सरकारी न्यायालय में [2 साल तक चला लेकिन 
कोई निर्णय नहीं हुआ । हार कर लड़की वालों ने लोकअदालत के समक्ष 
मामला प्रस्तुत किया । दूसरी पेशी पर ही, जी विवाद प्रस्तुत किये जाने 
के [5 दिन के भीतर ही रखी गई थी, लड़की को तलाक मिल गया शौर 
दोनों परिवारों का पारस्परिक तनाव समाप्त हो गया । 


(2) 


“का को उसके पति ने पारस्परिक तनाव की वजह से घर से निकाल 


दिया यद्यपि क' से उसको नौ बच्चे हो चुके थे। लोकग्रदालत के समक्ष मामला 
निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ । लोकअदालत ने निर्णय दिया कि पति फलनी को 
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900 रूपये जुर्माना अदा करे । का को तलाक सिल गया ओर उसने दूसरा 
विवाह कर लिया | 


(22) 


'क' ने पुलिस थाने में अपने पति ख! के विरुद्ध मारपीट का मामला 
दर्ज कर दिया था, लेकिन नतीजा नहीं निकला त्तो लोकअ्रदालत के समक्ष 
बहु विवाद निर्णयार्थ झ्राया। लोकअ्रदालत ने निर्णय दिया कि पत्ति पत्नी 
को तलाक देदे। इस प्रकार ओछीद्र ही निर्णय हो गया श्रोर तनाव भी 
समाप्त -हो गया ) 


(23) 


का ने पत्नी को पीटा इसलिये पत्नी प्रपने पीहुर चली गयी । सरकारी 
न्यायालय में विवाद चला लेकिन एक वर्ष दीत जाने पर भी निर्णय नहीं हो 
सका। काफी खर्चा भी हो गया था। आखिर मामला लोीकग्रदालत के 
समक्ष पेश हुआ श्रौर 'क' की पत्नी का तलाक स्वीकार हो गया । 


(24) 


'क! को उसके देवर ने पीटा । उसके सिर में ऐसी चोट लगी कि खून 
बहने लग गया । वह पीहुर चली गयो। बाप ने “का के देवर के विरुद्ध 
सरकारी न्‍्यायालस में फरयाद की, लेकिन नतीजा नहीं निकला । प्राखिरकार 
उसने लोकअदालत की शरण ली । देवर ने पंचों के सामने माफी मांगी । 
लोकग्रदालत ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी भविष्य में ऐसा नहीं करेंगा भौर 
फरेग। तो लोकप्रदालत 500 रुपये तक जुर्माना ले सकती है। 


(25) 


गोयाबांट गांव की एक लड़की “क' का विवाह सात साल पहले हरिपुरा 
गाँव के एक लद॒झे ख फे साथ सम्पन्त हुआ था लेकित 'व/ लम्बे प्रसें से 
“जल से प्रलग रह रही थी । 

लोकप्रदालत दे समक्ष विवाद प्रस्तुत हुआ । का ने बताया कि सा 
के साथ उसका कोई कंगड़ा नहीं है लेकिन सर का पिता (इवसुर) उसे दुरो 
नजर से देखता है । दूसरे लोगों की उपस्थिति में वह उसे साड़ी से मुह ढंका 
हुआ रखते के लिये कहता है पश्लौर मुह न इंकने पर भत्मंना भी झारता है । 
लेकिन जब वह प्रकेला होता है तो बह मुह ढंवग रखने पर उसे डांडता रहता 
है इसी कारण वह पत्ति के साथ नहीं रहती वयोंकि पति अपने पिता थे! माय 
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है। यदि उसका पति अलग रहने लग जाये तो वह उप्तके साथ खुशी से रह 
सकती है । 

ख्न' के पिता ने लोकग्रदालत द्वारा सुजकाया गया समाधान स्वीकार कर 
लिया | समाधान के करारखत में लिखा गया कि यदि इबसुर भविष्य में बहू 
पर कुदृष्टि रखता हुआ पाया गया और लोकगञदालत के समक्ष इसका प्रमाण 
प्रस्तुत हो गया तो उसे 500 रुपये का दण्ड भरना पड़ेगा और अपनी पुत्रवधू 
प्र उसके समस्त श्रधिकार खत्म हो जायेंगे । 

“क' खा के साथ इवसुर से अलग मकान में रहने के लिये चली गयी । 


(26) 

'क' अधेड़ उम्र की महिला थी जिसके पांच बच्चे थे। वह बीमार पड़ी 
तो उसके पति 'ख' ने उसके इलाज के लिये एक साधू “ग' की सेवायें प्राप्त 
की भ्रौर “ग' द्वारा दी गई जड़ा वूंटियों के इलाज से वह कुछ श्रसे बाद ठीक 
हो गयी । इलाज के दोरान गा! के मकान में रही झ्ौर इस श्रर्से में 'क' 
ओऔर “ग' में पारस्परिक प्रेम सम्बन्ध कायम हो गया । “क' स्वस्थ होते ही 
अपने कपड़े-लत्ते लेकर 'ग! के साथ रहने के लिये चली गयी । कुछ दिन बात 
किसी ने 'ग' की पिटाई कर दी तो 'क' ने लोकग्रदालत के समक्ष शिकायत 
प्रस्तुत की । 

लोकग्रदालत की बैठक में 'क' ने बताया कि जब 'ग' उप्तका इलाज करने 
के लिये उनके घर पर ठहरा हुम्ना था तो ख' की सहमति से उसके भक्तों 
द्वारा भेंट किये गये अनाज श्र पैसे से उनका घर का खर्च चलता था | 'ख' 
स्वयं भी भ्रवसर “गा से रुपये उधार ले लिया करता था। एक दिन ख 
ने “क' से कहा कि वह जहां चाहे चली जाये लेकिन घर में कोई कार्य नहीं 
कर सकती । क' ने ख' से क्षमा भी मांगी लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना 
ग्रौर घर से धक्का देकर निकाल दिया। निकालने के साथ-साथ यह भी 
कह दिया कि वह श्रपने पीहर नहीं जाये। उस स्थिति में का के पास 
गा के घर चली जाने के ग्रलावा कोई चारा नहीं रहा। वह 'ग' का 
कार्य करती थी और गा उसका भरण पोपण करता था । इस 
बीच 'ख' दो-चार वार ग' के घर पर भी पश्राया प्रोर ग'से कुछ 
रुपया उवार लेकर चला गया | इस पर क' ने ग' से कहा भी कि वह “खा 
को पैसा उधार न दे क्योंकि पैसा उवार ले लेकर खाने से वह सुस्त हो 
जायेगा “ग' ने ख' से यह भी कहा कि तुम 'क' को क्यों पीटा करते हो ? 
उसे ले जाओ झौर प्रेम से रखो, लेकिन ख! ने उसकी बात पर कोई व्यान 
नहीं दिया । इस बीच का की बहन विवया हो गयी। उसके तीन चार 
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बच्चे भी थे । खि उसे अपने घर ले श्राया श्रौर श्रव वह उसके साथ रह रहा 
है । इसके वावजूद उसने “ग” की पिटाई करवाई है श्रौर श्रव उससे दवाई के 
कौर उसके बदले में रुपये मांग रहा है । 

“ख' ने बताया कि उसने “क को नहीं निकाला । वह तो स्वयं गा के 
पास चली गयी थी | यह सही है कि “क' की विधवा बहन उसके साथ रह 
रही है भ्रौर उसके श्रौर श्रपने बच्चों की देखभाल कर रही है श्रौर वह भ्रव 
'क' को साथ भी रखना नहीं चाहता। लेकिन उसने “क' के पिता को दो 
गयी दहेज की धनराशि “ग' से उसे दिलाये जाने की मांग की । 

था ने कहा क्रि उसकी कोई गलती नहीं है। वह कबीरपंथी साधू है 
श्र 'क/ को भ्रपनी स्वयं की मरजी से नहीं रखना चाहता है। “का स्वयं 
उमके पास श्राई है। “क' ने भी इस बात का समर्थन किया लेकिन बैठक में 
उपस्थित एक-दो कबवीरपंथी “ग' को मारने के लिये उचद्चयत हो गये । बड़ी 
मुश्किल से स्थिति शान्त हुई । 

जूरी की नियुवित की गई। सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि “गा! को 250 
रुपया दण्ड राशि “ख़' को देनी पड़ेगी । 'क' चाहे तो “ग' के साथ रह सकती 
है। ख' को 'क' की विधवा बहन के साथ रहने की प्रनुमति मिल गयी । 

प्रध्यक्ष के भनुरोध पर दण्ड राशि 250 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर 
दी गयी । 'क' की इस प्रार्थना पर कि जब वह प्रपने बच्चों को देखने “ख' 
के धर भ्राये तो वह उसे नहीं पीटे, 'ख' ने उत्तेजित होकर कहा कि वह उमे 
गांव में पैर नहीं रखने देगा । 

इस पर लोकप्रदालत ने ख' को समझाया कि श्रव कक पर उसका कोई 
अ्रधिकार नहीं रहा है। इसलिये श्रव यदि वह बच्चों को देखने के लिये घर 
पर भाये तो 'ख' उसके साथ श्रतिधि जैसा व्यवहार करे । 

हंसी के ठहाकों के बीच लोकप्रदालत का समाधान स्वीकार कर लिया 
गया | 


(27) 


क' ने प्रपने पति ख के साथ रहना प्रस्वीकार कर दिया | उसे कई घार 
समझाया गया लेशिन वह पति के पास नहीं गयो । लोवाप्रदालत में मामला 
पेश हुध्ना तो 'क' ने बताया कि 'ख' को वड़े भाई की पत्नी ने उसके खाने में 
बाल डाल दिये ये भ्रौर उसे धाशंका है कि वह किसी रोज उत्तको जहर भी 
दे सकती है | इसलिये वह इस घर में कभी नहों जायेगी । 

लोकग्दालत ने महसूस्त किया कि गलती “क' की है। पंचों की राय रही 
कि 'क का पिता 350 रुपये घनराशि दे जिसमें से खा को 325 रुपये दिये 
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जायें श्रौर 25 रुपये का ग्रुड़े वितरण किया जाये | 

अन्ततोगत्वा 300 रुपया ख को दहेज के वापस लौटाये गयेःऔर 50 
रुपये जुर्माने के रूप में लिये गये । “क' ने धपने पैर में-से 'ख' द्वारा दिया गया 
कड़ा निकाल दिया. भौर तलाक सम्पन्न हो गया । 


परिशिष्ट 'खँ 


सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत विवादों के नमूने 


() का का 'ख से ऋगढ़ा हो गया । गांव वालों ने 'क को मामला लोक- 
श्रदालत के सम|क प्रस्तुत करते की राय दी। वा नहीं माना । मामला 
सरकारी न्‍्यायालय में गया । मामले का फैसला होने में तीन साल निकल 
गये । ] |00 रुपये से अधिक खर्च हो गये प्रौर दोनों हो पक्षों को प्न्‍्य 
प्रसुनिवाय भी भोगनी पड़ीं। फैसला हो जाने पर भी घापसी कटुता एवं 
तनाब कायम है । 

(2) का की पत्नी ने विवाह के पांच महोने बाद ही एक बच्चे को जन्म 
दे दिया | का ने प्रपनों पत्नी के साथ डांट-डवपट की प्रौर कहा कि महू बच्चा 
किसी श्रौर मर्द से हुआ है । पत्नी ताने सुनते-सुनते परेशान हो गयी । उसमे 
बच्चे को नाले में फ्रेंक दिया। सुबह चरवाहों ने बच्चे का घव देखा झोर 
गांव बालों को बताया तो गचि वालों ने पुलिस में खबर कर दी । पुलिस ने 
'बा! की पत्नी को गिरफ्तार करके उसका चालान न्यायालय में कर दिया । 
मुबदमें म॑ं [000 रुपये खर्च हो गये, लेकिन मामले का समाधान नहीं 
हुप्ना है । 

(3) 22 साल के एक नीजवान ने दो भाशयीं के सेत्त में घान की घोरी 
पारली । दोनों भाइयों ने गुस्से में झाकार चोरी करने वाले लड़के को मार 
डाला | सरकारी न्यायालय में मुकदमा चला। दोनों भाई न्यायालय में 
बिना दण्ड पाये बरी हो गये। खर्चा जरूर 6200 रुपया हो गया। मृत 
लड़के के बाप ने भ्रपराधियों को सजा दिलाने के लिये 250 रुपये सच किये, 
लेकिन रुपये के बल पर धाठ महीने के भीतर ही भ्पराधी बरी हो गये । 
गांव के लोग सच्चाई जानते है लेकिन प्रदालत के निर्णय के कारण चुप रहने 
के लिए वाघ्य है । 


(4) का ने ला के सेत से लकड़ी चुराती। सरकारों न्‍्यायातय में 
मामला गया। 2 महीने तक केस घबला। 'क! को 25 दिन डी डेल 
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भुगतनी पड़ी और 200 रुपये खर्च हो गये । 

(5) दो भाइयों की जमीन गांव के दो व्यक्तियों ने बनिये की मदद से 
प्रपने कब्जे में करली । मामला तीन साल से सरकारी न्यायालय में चल रहा 
है । 2000 रुपये खर्च हो चुके हैं लेक्रिन अभी तक दोनों भाइयों को अपनी 
जमीन नहीं मिल पायी है । 3 


परिशिएट था 


लोकअ्रदालत श्रोर समस्याश्नों के समाधान का प्रयास 
(3) 

सामाजिक मान्यताम्नों में परिवर्तन 

रतनपुर गांव की एक बहन नन्दा के पत्ति मंगाभाई गौहाई तीन वर्ष पहले 
चल बसे । नम्दा झ्रोर तीन लड़कियां रह गयीं। लड़का नहीं था। मंगा- 
भाई की 9 एकड़ जमीत थी जो परिवार के गुजारे भर के लिये काफी घी। 
मंगाभाई के कोई भाई नहीं था, केवल एक बहन थी, जिसकी बहुत पहले 
शादी हो चुकी थी | इस इलाके के पश्रादिवासियों में भ्रव तक ऐसी प्रथा रही 
है कि विघवा औरत भ्पने देवर या पति के छोटे भाई के साथ जीवन बिता 
सकती है। छोटा भाई न हो तो बड़े भाई के साथ दूसरी पत्नी के रूप में 
रह सकती है। इस रिवाज का उद्देश्य यह है कि परिवार की जमीन परिचार 
में ही रहे। अगर मृत भाई की पत्नी इस प्रकार का व्यवहार पसन्द नहीं 
करे तो उसे परिवार से निकाल दिया जाता था । 

नन्‍्दा के पति को बहुन शांति और बहनोई वी तीयत ननन्‍दा बहन की 
जमीन पर गई। उन्होंने नन्‍्दा के घर में रहता शुरू कर दिया धौर सेत में 
भी काम करने लगे। उम्रके साथ लड़ाई-कगहा किया प्रोर पटवारी से 
मिलकर छांति के पति ने मंगभाई की जमीन पर श्रपना नाम दर्ज करवा 
दिया । मामला ग्रामसमा के सामने झ्राया लेहडित प्रामसभा इस प्रश्न पर 
चंटी हुई धी । एक दन परिवार की जमीन परिवार में ही रहने के नाम पर 
शांति को जमीन का मालिक स्वीकार करने के पक्ष में था तो दूसरा इसे 
सामाजिक अन्याय मानकर यह चाहता घा कि मृत्तक की पत्नी, चाह उसके 
बच्चे हों या न हों, अपने पति की जायदाद की मालिक बनी रहनी घाहिये। 
. भ्रस्त में गरारदीया भाई ने बीच का मार्ग चुकावा “मृतक की पत्ती 
चाहे तो प्रपने बच्चों पे साथ जमोव पर रहें, चाहे तो किसी से 
शादी करते, दा्त इतनी हो रहे कि वहु शादी करे नये पत्ति के घर 
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या गांव न जायें, किन्तु पति इसके घर पर रह कर खेतीवाड़ी करे। 
जमीन पत्नी के नाम पर ही रहे। अगर बच्चे हों तो वे उस जमीन के 
उत्तराविकारी माने जायें, पति उस परिवार का पालक जरूर रहे किन्तु 
मालिक नहीं रहेगा । गांवीवादी परिभाषा में वह उस परिवार की सम्पत्ति 
का ट्रस्टी बनकर उपयोग करे ।” 

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकार हो गया । ब्रामसभा ने प्रस्ताव कर पटवारी 
से जो कच्ची एन्ट्रो उसने शांति के पति के नाम दर्ज की श्री, उसे रह कराया । 

इस प्रकार लोकग्रदालत के माव्यम से नयी सामाजिक माच्यता स्थापित 
हुई श्लोर वर्षों से चली आ रही सामाजिक दूपण की एक प्रथा का भ्रन्त 
हुआ । 


(2) 
प्रव्धविद्वास से मुक्ति 


वाटड़ा गांव की रावली बहन के बारे में मुद्रा (झा) ने यह फतवा दे 
दिया कि वह डाकिन है श्रौर वही गांव के पशु और मनुष्यों को खा रही 
मुत्ला का बोल उनके लिये भगवान का बोल था। मुग्ना के इस कथन से 
उत्तेजित होकर गांव के लोगों ने रावली पर हथियारों से हमला बोल दिया 
झौर उसके परिवारजनों की उपस्थिति में ही, जो मुझ्ना के हुक्म श्रोर पूरे 
गांव में उसके कथन को मिलने वाले समर्थन से भयाकान्त होकर चुपचाप 
खड़े रहे, उसकी खूब मार-पिटाई कर दी। उसके शरीर पर घाव ही घाव 
हो गये और वह वेहोश होकर गिर पड़ी । मारने वाले यह सोच कर चले 
गये कि वह मर चुकी है लेकिन उसके परिवारजनों को उसकी सांस चलती 
हुई दिखाई थी । वे उसे खाट पर लिटाकर अस्पताल ले गये और उसका 
इलाज कराया | डावटर के बुलाने पर पुलिस झाई । पहले तो उसने रावत्री 
के परिवारणनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की किन्तु दूसरे दिन गांव के पटेल 
झौर प्रन्य कुछ लोग थाने पर गये और पुलिस का व्यवहार बदल गया । उसके 
पति का गांव जाना मुश्किल हो गया । उसकी खेती-बाड़ों खर्यत्र हो गयी । 
वह किसी तरह लुक-छिपकर रात को गांव आता था लेकिन सवेरा होते ही 
गांव छोड़ देता था । 

इस परिस्थिति में मामला लोकअदालत के समक्ष पेश हुआ । गाँव बालों 
को निर्मंत्र० भेजा गया | पुलिस को भी नोटिस दिया गया। रावली और 
उत्तका पत्ति दित्या लोकआदालत का नोटिस और उनको नग्रे सिरे पर दी 
गयी शबिक्तायत लेकर पुलिय्त थाने पहुंचा । पहले तो पुलिस अधिकारी काफी 
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क्षुब्ब हुये लेकिन वाद में उन्होंने कहा कि तुम लोग इस प्रकार की फरियाद 
देना चाहते हो तो में ले लूंगा किन्तु याद रखो, पुलिस कोई 24 घण्टे आपके 
साथ नहीं रहेगी! पूरागांव एक तरफ है। मुश्रा का उनको ग्रादेश है । 
श्रत: वे तुम्हें छोढ़ेंगे नहीं ॥ तुम जान बचाना चाहते हो तो गांव छोड़कर 
कहीं भाग जाग्रो । वे हतोत्साह होकर थाने से वापस लौट प्राये । 

उधर पुलिस को भेजी गयी लोकश्रदालत की सूचना'पूरी तफसील के साथ 
ग्रखवारों' में छपी । इसका पुलिस पर भी श्रसर पड़ा। लोकग्रदालत 
की बैठक में श्रच्छी उपस्थिति थी। सारा गांव श्राया था। पहले तो गांव के 
श्रगुप्राग्नों ने इस बात को माना हो नहीं कि उन्होंने रावली को पीटा है । 
लेकिन बाद में उन्होंने सच-सच बयान कर दिया । 

लोकगअदालत के श्रध्यक्ष ने भिथ्या बहसों श्र मूठी मान्यताप्रों के बारे में 
प्रपने विचार व्यक्त करते हुए लोकग्रदालत के सदस्यों से पूछा, “ग्राप में कितने 
ऐसे लोग हैं जो श्रव भी यह मानते हैं कि डाइन बन कर कोई प्रौरत किसी 
को खा सकती है ?” जवाब में एक भो हाथ नहीं उठा। लेकिन बाटड़ा के 
लोगों ने कहा “मुश्ना के श्रादेश को हमने देवी का भ्रादेश माना है ।! 

मुभ्रा को बुलाया गया । लोकप्नदालत की प्लोर से मुप्रा से सवाल किया 
गया “भापके शरीर में जब देवी श्राती है तब सब कुछ कह देते हैं श्रौर जो चाहें 
सो कर लंते हैं । हम भापके सामने एक पानी का गिलास भरकर रख रहे 
हैं। श्राप इसको खून में बदल दें । श्रगर श्राप पानी को खून में न बदल 
सके तो हम एक प्याले में कोई भी चीज भरकर रख देंगे। श्राप बताइये 
इसमें क्या है ? श्रगर शाप किसी के छारीर में घुस कर यह बता राकते दें कि 
उसने क्‍या खाया है त्तो यहू बताना आपके लिये बहुत ही मामूली बात होनी 
, चाहिये। गांव के लोग लोकग्रदालत के इस तकंयुकक्‍त सवाल से प्रभावित 
हुए भौर उन्होंने भी लोकअदालत के सवाल का समर्थन कर दिया। मुप्रा 
बगलें फांकने लग गया। लोगों की मौजूदगी में उसके ज्ञान श्र देवीपन का 
दिवाला निकल गया । 

तुरन्त गांव के कुछ लोग बोल पड़े -- “हमने इस मुग्रा के चक्कर में भ्रावार 
बहुत बड़ा पाप किया है । लोकग्नदालत हमें चाहे जो सजा दे ।” 

लोकअदालत ने दोनों पक्षों से दो-दो जूरी नियुवत्त करने को कहा । 
करीब घण्टे भर बाद जूरी ने प्रपना स्वेसम्मत फैसला सुनाया “हमने इस 
मामले पर काफी सोचा, गुनाह बहुत गंभीर प्रकार फा है। एक तरह से 
लोगों ने रावली बहन का कत्ल ही कर दिया था। संयोग की बात है कि 
वह किसी तरह बच गयो । लोगों ने यह कार्य प्रज्ञानतावश किया है । जांच 
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से पता चला है कि गांव वाले ग्रव तक पुलिस को 700 रुपये और वकील को 
500 रुपये दे चुके हैं। श्रत: इन लोगों पर ज्यादा दण्ड डालना मुनासिच 
नहीं | रावली बहन की दवा आदि पर जो खर्च हुआ है, उसके लिये गांव के 
लोगों से [25 रुपये दिलाये जायें ।” 

उपस्थित लोगों ने इस फैसले को सर्वेश्तम्मति से स्वीकार कर लिया । 
रावली बहन ते 25. रुपये का ग्रुड़ मंगवाकर लोकग्रदालत की बैठक में 
उपस्थित लोगों को बांटा | स्नेह व सदभाव के वातावरण में लोकअदालत 
उठ गई | श्रज्ञान का अंघकार साफ जो हो चुका था, | 


(3) 


आ्राथिक शोषण की समाप्ति 


खायरिया गांव की ग्रामसभा ने प्रस्ताव करके तणखला कस्बे के साहुकारों 
को नोटिस दिया कि वे शभ्रपना हिसाब करके ग्रामवासियों की जमीनें वापस 
करदें । कुछ व्यापारियों ने ग्रामसभा के समक्ष उपस्थित होकर हिसाव कर 
दिया और जमीन भी लौटा गये लेकिन कुछ व्यापारियों ने संगठन करके 
ग्रामसभा के प्रस्ताव का बहिष्कार किया । 

ग्रामसभा ने इन व्यापारियों का बहिष्कार करने और उनकी दूकानों व 
मकानों पर घरना देने का कार्यक्रम बनाया। व्यापारी श्रान्दोलनकारियों के 
प्रदर्शन के सामने स्वत: भूक गये । उसी दिन शाम को उन्होंने समभौता कर 
लिया । 

यहां यह उल्लेख करना अप्रासांगिक नहीं होगा कि ज॑से ही इस ग्राम ने 
ग्रामदान का संकल्प पत्र भरा था, पुलिस कर्मचारी गांव में पहुंच गये थे श्रौर 
लोगों को दानपत्र वापस लौटाने के लिये न केवल डराया घमकाया बल्कि 
गांव के 8 भ्रगुआओं को पकड़कर पुलिस थाने में बन्द कर दिया। गांव वालों 
ने मुकाबला किया। गांव में सभा हुई भौर कई गांव के लोग एकत्रित होकर 
पुलिस थाने पहुंचे । उनके द्वारा उद्घोषित नारों से पुलिस वाले घबरा उठे । 
उघर कुछ लोग खायरिया श्रौर जीतनगर के श्रगुश्राश्ों को लेकर राजपीपला 
स्थित डिप्टी इन्सपेक्टर पुलिस के कार्यालय तक गये श्रीर उनसे पूछा कि 
ग्रामदान करना किस वबारा के अन्तर्गत जुर्म बनता है थ्रौर श्राठ लोगों को क्‍यों 
हिरासत में रखा है ? डिप्टी साहव यह सुनकर शमिदा हुये । थाने के पुलिस 
कर्मचारी को ग्रामवासियों की उपस्थिति में डांटा फटकारा, चाय विलाई 
झ्ौर क्षमा मांगते हुए विदा किया । 

लोकग्रदालत द्वारा जागृत अभहिसात्मक प्रतिकार एवं निर्मेयता की भावना 
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मे सदियों से चली ग्रा रही श्राथिक शीपण की भीपण प्रक्रिया पर तीन प्रहार 
किया | 


(4) 
चोरी की कपास की खरीददारी बन्द 


नलर्वाट (ग्रामदानी) गांव की ग्रामसभा ने गांव के उन व्यापारियों को, 
लो घोरी की कपास खरीद कर गांव की बुरी तरह लूटते थे, नोदिस दिया 
कि वे भ्रगर चीजों का ठीक-ठीक मूल्य नहीं लेंगे और खेतों की चोरी का 
माल--केपास इत्यादि खरोदेंगे तो गांव उनका बहिष्कार करेगा । ग्रामसभा के 
नोटिस का कुछ श्रसर तो हुआ--चीजों के दाम कुछ सुघरे श्लोर मापतील भी 
ठीक होने लगी लेकिन चोरी का माल छोड़ना मुश्किल था क्‍योंकि चोरी का 
माल इन्हें श्राधे से भी कम कीमत में मिल जाता था और व्यापारी इतना 
बढ़ा लालच प्रासानी से कैसे छोड़ सकते थे ! 

ग्रामसभा को दुवारा नोटिस देना पड़ा। ग्रामसभा ने चोरी का माल 
खरीदने वाले दुकानदारों की दूकानों के सामने 24 घण्टे की पिकेटिंग घुरू कर 
दी। नतीजा भ्रच्छा निकला। चोरी का माल लेना बन्द हुमा, लेबिन 
व्यापारियों ने ग्रामसंभा के लोगों से बदला लेने का पवका निश्चय कर 
लिया । 

एक दिन नजदीक के गांव के एक बनी किसान के पम्प इंजन के कुछ 
पुर्जों की चोरी हो गई। व्यापारियों ने पुलिस वालों को बताया कि आ्रास- 
पास में केवल गजलावांट के ग्रामदानोी गांव में ही इंजन पम्प है । हो न हो, 
यह चोरी का काम गजलावांट के किसानों ने ही किया होगा। 

पुलिस भ्रधिकारी गजलावांट गांव के मुखिया श्री छोटाभाई के घर पहुंच 
गये । जब छोटाभाई ने तलाशी लिये जाने का विरोध किया त्तो पुलिस 
अफसर काफी नाराज हुश्नमा श्लोर बोला “कोन होतो है तुम्हारी ग्रामसभा 
हमारे काम को रोकने वाली ।” वे छोटाभाई को पकड़कर नलवांट के एक 
घनी किसान के घर ले गये । गांव के दूसरे लोगों को इसका पता चला तो 
वे सब तुरन्त वहां पहुंच गये और पुलिस अ्रफतर को बताया कि "जिस किसान 
के इंजन के पूर्जों की चोरी हुई है, वह इंजन 5 हूारस पावर का है जबकि 
हमारा इंजन 20 हार्स पावर का है, आप हो बताइये, बया इनके पुर्णे प्रदल- 
बदल किये जा सकते हैं ?” 

छोटाभाई के लड़के मोती ने कहा, “चोरी का माल सरोदने वाले चोर 
व्यापारियों ने हमारे खिलाफ कोई पड्यन्धर रचकर प्रापको भूठे चपरर में 


| 
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डाला है। कुछ भी हो, हम इस अपमात को बर्दाश्त नहीं करेंगे ।” 

इम पर पुलिस के एक पुराने सिपाही ने अ्रफस्तर के कानों में कुछ कहा 
श्रौर वे यह कहकर वहां से चले गये किःहमें भी इसमें कूछ बात छिपी हुई 
लगती है। हमने आपको नाहक कष्ट दिया । 

उसी रात ग्रामसभा की बैठक हुई। सर्वातुमति से प्रस्ताव पास हुप्ना 
जिसमें कहा गया कि जिस घनी किसान ने इंजन के पुर्जों की चोरी का भूठा 
शक हमारे गांव वालों पर लगाकर गांव की वेइज्जती की है और जिन 
व्यापारियों ने झूठी गवाही देकर उसको गुमराह किया है, वे लोग 5 दिन में 
ग्रामसभा के सम्मुख झाकर लिखित माफी मांगें। जिस पुलिस कर्मचारी ने 
पूरी तहकीकात किये वगर ग्रामदानी गांव के व्यक्ति छोटाभाई के घर की 
तलाज्ी बिना ग्रामसभा की अनुमति के ली, उसको भी ग्रामसभा से क्षमा 
मांगनी होगी | 

ग्रामसभा के दो तीन नोटिसों के बावजूद घनी किसान और व्यापारियों 
ने लिखित माफी मांगने से इनकार कर दिया। मामला लोकग्रदालत- में 
पहुंचा । वनी किसान और व्यापारी पहले तो इधर-उधर करते रहे लेकित 
बाद में उन्होंने श्रपणि गलती स्वीकार करली | जूरी द्वारा दिये गये सर्व+ 
सम्मत फंसलों के पभ्रनुसार घनी किसान एवं दोनों व्यापारियों को लिखित 
माफी मांगनी पड़ी शौर 25-25 रुपया जुर्माना देना पड़ा । पुलिस के प्रति- 
निधि ने गुमराह होने पर अभ्रफसोस जाहिर किया। करारखत पर घनी 
किसान, व्यापारी और पंचों ने हस्ताक्षर किये । 

लोकअश्रदालत की प्रेरणा से उत्पन्न ग्रामस्व॒राज्य की दृढ़ भावना श्ौर 
ग्रामनिवासियों में उत्पन्न साहस एवं एकता की भावना ने गलत शभ्राचरण 
करने वालों को सत्य के सामने भुकने के लिये श्रोर अपने श्रपराव की क्षमा 
मांगने के लिये मजबूर कर दिया । 


(5) 

प्रेम भाव का विस्तार-मानस पाप की समाप्ति 

रंगपुर गांव के वेहलाभाई की जमीन बगलिया के साहुकार शाह चिम्रनलाल 
के पास वर्षो से रहन थी। श्री चिमनलाल इस खेत को बेचना चाहते थे 
इसलिये ग्रामसना ने वेहलाभाई को कहलाया कि वह इस खेत को वापस 
लेना चाहे तो ले ले, ग्रामसभा उसकी मदद करेगी। वेहलाभाई ने ग्रामसभा 
के सम्मुख खेत वापस लेने की इच्छा प्रकट की तो ग्रामसमभा ने प्रस्ताव किया 
कि 3600 हुपये साहुकार को देकर यह खेत ग्रामस्वराज्य समिति के नाम 
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खरीद लिया जाये श्रौर दूसरी जेमीनों -की तरह यह खेन इस प्राघार पर 
बेहलाभाई को सुपुर्दे कर दिया जाये कि वे कर्जे की रकम चुकाने तक इस 
खेत के उत्पादन में से 50 प्रतिशत श्रन्न हर साल ग्रामतना को देते रहेंगे । 

प्रामसभा के इस प्रस्ताव के कुछ दिन बाद बेहलाभाई ने ग्राममभा के 
समक्ष निवेदन किया कि ग्रामसभा से कर्जा लेने की वजाय थे अपने श्वसुर 
नकलाभाई से बिना ब्याज के कर्जा ले नेंगे श्रोर यह जमीन श्री चिमनभाई 
से खरीद लेंगे लेकिन खरीददारी सीधी ग्रामस्वराज्य समिति के नामेसे ही 
की जायेगी ताकि श्रन्य लोगों के खेतों की तरह, जिन्होंने श्रपनी व्यवितगत 
मालिकी ग्रामस्व॒राज्य समिति के नाम कर दी है, यह खेत भी ग्रामस्वराम्य 
समिति की मालिकी का शअ्रंग बन जाये । 

ग्राममभा ने कहा कि चूंकि वेहलाभाई के ब्वसुर नकलामाई ग्रामदान के 
कार्य में शरीक नहीं हुये हैं और एक घनी किसान होने -के नाते वे पहले भी 
कुछ लोगों की जमीनें हड़प चुके हैं, इसलिये ग्रामसभा वेहलाभाई के प्रस्ताव 
को इसी छार्त पर स्वोॉकार कर सकती है कि वे ग्रामसभा को इस बात का 
लिखित वचन दें कि वे किसी भी सूरत में यह खेत श्रपने घ्वसुर को नहीं 
सौरपेंगे। वेहलाभाई ने ग्रामसभा को लिखित वचन दे दिया शोर उनके 
इवसुर ने भी लिखित निवेदन कर दिया कि वे यह जमीन वेहलाभाई के 
पास ही रहने देंगे शौर प्रपना रुपया उत्पादन में से प्राहिस्ता-भश्राहिस्ता 
वसूल करेंगे । 

जमीन खरीद ली गयी प्लौर ब्रेहलाभाई ने भी एक साल तक शस 
जमीन को जोता भी लेकिन दूसरे वर्ष उनके श्वसुर नकलाभाई ने इस जमीन 
को जोता। ग्रामसभा ने बराबर बेहलाभाई को इस प्रकार चेघन भंग ने करने 
के लिये समझाया लेकिन वेहलाभाई ने ग्रामसभा के निर्णय की ग्रबहेलना की । 
इस पर ग्राममभा ने उसको ऐसा न करने के लिये नोटिस दिया प्रौर दाद में 
पूरी ग्रामतभा ने मिलकर खेत जोत लिया ग्रौर कपास यो दो । 

वेहलाभाई ने अपने इवसुर के दबाव में आकर पूरी ग्रामसभा के विरुद्ध 
इंडियन पेनल कोड की दफा 420, 4]6 और 438 के प्रन्तर्गत विध्वामघात 
का कैस दाखिल वार॒दिया। ग्रामसभा की बैठक हुईं प्रोर इस पहय॑ंत्र के 
मुकाबले के लिये ग्रामसभा ने लोकग्रदालत के श्रध्यक्ष को ही मुखिया 
नामजद कर दिया। 

पुलिस की चार्ज लिस्ट में केस इस प्रकार दर्ज था “वेहलानाई ने प्रामसभा 
को अपने स्वयं के लिये साहुकार से जमीन खरीदने के उद्देश्य से रुपया दिया 
घा थ्रौर ग्रामसभ्ा ने विश्वासघात करके जमीन उसके नाम खरीदने की 
बजाय प्रपने (ग्रामसभा के) नाम से खरीदली ।” ग्रामसना के सदस्यों ने 
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पुलिस के सामने बयान दिये और ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं वेहलाभाई व 
नकलाभाई के अपने हाथों से दिये गये निवेदन एवं वचन भंग आदि की बातें 
पुलिस के समक्ष पेश कीं। लेकिन पुलिस ने लोकग्रदालत के ग्रव्यक्ष को ग्राम- 
सभा के मुखिया की द्वैसियत से एवं ग्रामसभा के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर 
लिया | कोर्ट ने तत्काल सबको जमानत पर रिहा कर दिया। आसपास 
के गांवों वाले इस मामले से काफी दुखी हुये। उन्होंने वेहलाभाई और 
नकलाभाई को समझाने और पुलिस की मिलीभगत से उन्हें अलग कराने की 
कोशिशें मी कीं लेकिन मामले का तुरन्त निपटारा नहीं हो सका । 

छः महीने तक ग्रामसभा को और लोक़मग्रदालत के ग्रध्यक्ष को अपनी 
निजी हैसियत में अदालत जाना पड़ा । लेकिन हर वार पुलिस ने बहाना 
बनाकर तारीखें वबदलवाने का तरीका अपनाया । मजिस्ट्रेट के ध्यान में यह 
बात आ गई इसलिये उसने श्राखिरकार पुलिस को चेतावनी दे दी कि श्रगली 
तारीख के पहले पुलिस सारे कागजात पेश कर दे । उस दिन सुनवाई अवश्य 
होगी । इस पर इन्सपेक्टर कुछ घबराये। उधर बेहलाभाई व नकलाभाई 
भी पूरे समाज से अलग हो गये थे। वे भी किसी तरह अपनी गलती 
सुधारना चाहते थे। श्रत: मजिस्ट्रंट के चैम्बर में सव इकट्ठे हुए। ग्राम- 
सभा की और से यह मांग पुनः: दोहराई गयी कि जमीन बेहलाभाई को 
मिलनी चाहिये। ग्रामसभा जमीन वेहलाभाई को जोतने के लिये देने को 
तंयार है किन्तु उसके इवसुर नकलाभाई को इस जमीन पर आंख नहीं लगानी 
चाहिये। श्रगर वे (वेहलाभाई) जमीन जोतना न चाहें तो ग्रामसभा उसका 
3600 रुपये मय ब्याज लौटाने को तैयार है | प्रारम्भ में पुलिस वालों ने 
कई चालें चलीं ताकि मुकदमा जल्दी न उठे लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने ग्राम- 
सभा द्वारा सुकाया गया समाधान स्त्रीकार कर लिया । उसी दिन मजिस्ट्रंट 
साहव के चैम्बर में ही छोठा उदयपुर के लोगों ने लाकर रुपया जमा करा 
दिया । मजिस्ट्रेट साहब इससे बहुत प्रभावित हुये । 

विवाद तो समाप्त हो गया लेकिन बाद में मालूम हुग्रा कि पुलिस ने 
इसमें काफी उपया ले लिया था। वेहलाभाई चहुत परेश्ञान थे। दवसुर 
और दामाद दोनों में रुपये के प्रश्न पर मुनमुटातव हो गया था । 

लोकग्दालत ने दोनों को अ्रपनी गलती पर पश्चाताप करने की सलाह दी 
श्ौर दोनों में पुनः मेलमिलाप करवा दिया । 


(6) 


न्याय-प्राप्ति के लिये सफल संघर्ष 
अ्रवतेश्वर गाँव की लगभग 300 एकड़ जमीन तसखला और सलिलकवाड़ा 
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के साहुकारों से, जिनके पास्त गांव के किसानों की जमीने रहन रखी 
हुई थी, भूतपूर्व राजपीपला रियासत के राजा के छोटे भाई चम्पक सिह ने 
खरीद ली और जब किसानों ने उनसे सम्पर्क करके उलाहना दिया तो 
उन्होंने उत्तर दिया “क्या हम साहुकारों से बुरे हैं ? जमीन तो श्राप ही लोगों 
के पास रहने वाली है। भ्राप ही उसे जोतेंगे जो कुछ श्राप साहुकारों को 
देते थे, वह हमें देते रहना और जब भी कोई अपनी जमीन वापस लेना 
चाहेगा, हम उसको जरूर लौटा देंगे ।” 

किसान चुप हो गये । कुछ श्रस बाद वम्बई राज्य में टीनेन्सी एक्ट बना । 
जमीन के सच्चे मालिक प्रव उसके टीनेन्ट (किरायेदार) बन गये। इधर 
घम्पक सिंह जी का देहावसान हो गया। उनके पुत्र मेजर वीरेन्द्र मिह ने 
किसानों को कानून की धमकियां देकर अपने मन से ज्यादा रुपया लेकर 
जमीन बेचना शुरू कर दिय्रा। जब बहुत सारी जमीनें बिक चुकीं तो 
प्रततेदवर की शोर उनका ध्यान आाक्ृष्ट हुआ | इस गांव की जमीनें उन्होंने 
खुद काइत में मांगी श्रोर तहसीलदार से सांठंगांठ करके किसानों से जमीनें 
छुड़ाने के प्रादेश प्राप्त कर लिये। किसान इस श्रन्यायपूर्ण हुवम के विरुद्ध 
प्रसिस्‍्टेम्ट कलक्टर श्लौर कलक्टर के पास भी श्रपीलें ले गये लेकिन सुनवाई 
नहीं हुई । मामला रेवेन्यू द्विब्यूनल के पास पहुंचा तो द्विव्यूनल के जजों ने 
नीचे के अफसरों के फैसले को खारिज कर दिया ग्रौर मामला नये सिरे से 
जांच के लिये प्र तिस्टेस्ट कलक्टर के पास वायस भेज दिया। ट्विब्पूनल ने दो 
मुद्दे फिर से जांच के लिये सुझाये ।* 


(]) छार्टेस्ट टीनेन्सी । 
(2) वीरेन्द्र सिह की वास्तविक आय | 


प्रसिस्टेन्ट कलक्टर ने ग्राठ साल तक रिरोर्ट नहीं भेजो । श्स बीच 
बहुतसी जमीनें “जोते उसकी जमीनें” कानून के मातहत बिकीं ग्रौर उनका 
रुपया दवीरेन्द्र सिह को मिल गया । “डिफेन्स पर्सनल एक्ट" की घारडाग्रों का 
लाभ उठाकर 967 में उन्होंने इसी विवादग्रस्त जमीन को उमके प्रस्तर्गत्त 
पुनः प्राप्त कर लिया, यद्यपि ट्विब्यूनल द्वारा पुनः जांच कराये जाने का फुेसला 
फायम था । किसानों ने उसके खिलाफ अ्रपील की लेकिन राज्य सरहगर ने 
कोई बात नहों सुनीं । किसी ने भी निम्न दो महतस्त्वपूर्ण मुद्दों पर लक्ष्य नहीं 
किया -- 





$ हरिबल्लभ परीण, “क्रान्ति का प्ररुणोदय,' पुष्ठ 93, वाराणसी 975। 
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([) रेवेच्यू ट्रिब्यूनल ने पुनः जांच का जो -आदेश दिया था, उसपर आठ 
साल त्तक कोई अमल नहीं किया । 


(2) सन्‌ [962 में जो जमीनें थिक चुकी थीं और जिसके रुपये मेजर 
वीरेद्ध सिंह ले चुक्रे थे तथा जिन जमीनों के खाते-खसरे किसानों के 
नाम चढ़ चुके थे, वह जमीनें [966 में बने डिफेन्स पर्सनल एक्ट 
के द्वारा वेचने वाले को कैसे लोटायी जा सकती थीं ? 


सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से किये जा रहे इस अन्याय के विरुद्ध 
सत्याग्रह किये जाने का संकल्प किया गया । इधर किसानों को सरकारी 
नोटिस मिले कि वे उस जमीन का कब्जा मेजर वीरेन्द्र सिंह को सौंप दें भर 
उधर अक्तेश्वर की ग्रामसभा ने मिलकर तय किया कि किसान स्वयं अपनी 
श्रोर से जमीन का कब्जा नहीं छोड़ेंगे । फंनाई प्रदेश ग्रामस्व॒राज्य मंडल 
ते अवतेदवर ग्रामसभा के प्रस्ताव का समर्थन किया और गुजरात स्वोदिय 
मंडल ने भी इस मामले पर विचार किया लेकिन इसी दोरान रेवेन्यू विभाग 
के भ्रधिकारी पुलिस दल के साथ श्रक्तेश्वर पहुंच गये और गांव वालों को 
डॉटना शुरू कर दिया। ग्रामसभा के मुखिया ने कहा कि ऐसी डांट-फटकार 
की कोई आवश्यकता नहीं हैं । हम सरकार के इस हुक्म के खिलाफ हैं । हम 
अपने हाथों अपनी जमीन नहीं सीपेंगे | इस पर गांव के 48 लोगों को, 
जिनमें दो-दो बच्चों वाली बहनें भी शामिल थीं, गिरफ्तार कर लिया गया श्रोर 
तहसीलदार के सम्मुख राजपीपला ले जाया गया । यहां सरकारी कर्मचारियों 
ने एक साजिश की । तहसीलदार ने लोगों के सामने तो पुलिस-को डांटा कि 
इतने सारे लोगों को क्‍यों "गिरफ्तार किया गया और ग्रामजनों से कहा “मैं 
आप सब लोगों को व्यक्तिगत जमानत पर छोड़ देता हुँ” फिर तथाकथित 
जमानत के कागजों पर किसानों के हस्ताक्षर लिये गये । लेकिन असन में थे 
कागज जमानत के कागज नहीं थे वे कोरे कागज थे । उनमें श्रपनी खुशी से 
जमीनों के कब्जे मेजर वीरेद्र्मिदद के सुपुर्दे करने की बात बाद में लिख दी 
गयी थी । इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों ने लोगों के साथ बोौखा किया और 
पुलिस की मदद से वीरेन्द्रतिह की पत्ती ने खेलों में बुबाई करवादी । 

ग्रामसभा ने मुख्यमंत्री तक सारी जानकारी मिजवबाई लेकित कोई 
नतीजा नहीं निकला । इस पर [8 अप्रैल यानी भूमि क्रान्ति दिवस! पर 
प्रकोइवर में एक विधाल सभा का श्रायोजन किया गया जिममें सर्वश्री 
इन्दुलाल याजिक, श्लरी सनत्‌ मेहता (जो बाद में गुजरात के श्रम एवं 
पुनर्वास मंत्री बने) श्रोर गुजरात किसान सभा के ब्रच्यक्ष श्री चन्दूलाल पटेल 
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भी उपस्थित थे | श्री याज्षिक ने कहा कि 200 ग्रामजनों के साथ किये गये 
इस भ्रन्याय के प्रतिकार के लिये सरकार से मुकाचला करना होगा | श्री सनतत 
मेहता ने जोरदार शब्दों में सत्याग्रह का समर्थन करने की घोषणा की श्र 
श्री चंदूभाई पटेल ने कहा कि सरकार गांव के गरीबों के मुह से रोटो का 
कौर छीनने को सहायता दे रही है। इसका मुकाबला उम्र आन्दोलन के 
जरिये किया जाना चाहिये । 

लोकभ्रदालत के नेतृत्व में समस्या के समाधान के लिये संघपं करने का 
निफचय किया गया श्रौर एक ऐवशन कमेटी की स्थापना की गयी जिसमें 
प्रवतेद्व र के आसपास्त के गांवों के लोगों को भी लिया गया । 

सभा द्वारा लिये निर्णय की सूचना सरकार को दे दो गयी । प्रखवारों ने 
भी इस समस्या के सम्बन्ध में श्रच्छा प्रकाशन किया। प्रंतिम प्रयत्न के 
रूप में लोग राज्यपाल श्री श्रीमन्तनारायण से भी मिले लेकिन सरव्गर की 
श्रोर से कोई कदम न उठा। 22 मई को अक्तेश्वर में बड़ी सभा हुई। 
250 से ज्यादा व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लेने के लिये इस संकल्प-पत्र 
पर हस्ताक्षर किये । “प्रकार या किसी शौर की तरफ से हिसक प्रहार हो, 
फिर भी हम भ्रहिसक रहेंगे । कष्ट खुद सहन करेंगे, किन्तु प्रन्यायपूर्ण कानून 
को तोड़कर, छीनी गयो जमीन को वापस प्राप्त होने तक, हर तरह की 
कुर्वानी के लिये तैयार रहेंगे ।” सभा जलूस के रूप में वदल गयी । जलूस 
के श्रागे ढोल वर्गरह बज रहे थे। विल्ले लगाये हुए सत्त्याग्रही भाई-वहुन 
सबसे भ्रागे चल रहे थे। पअ्रगल-बगल पुलिस चल रहो थी-ेतों के 
बिनारे पुलिस कतार वांघकर मोर्चा लेने को तंयार खड़ी थी। 
लेकिन पांच सत्याग्रहियों की टोली ने खेत में प्रवेश किया, नारियल 
फोड़ा श्रोर खेत की मिट्टी सिर पर चढ़ायी। पुलिस सत्याग्रहियों को 
लेकर चली गयी। उस दिन पांच खेतों पर इस प्रकार सत्याग्रह हुआ । 
सत्याग्रहियो की प्रथम टोली को दो सप्ताहु जेल में रहना पड़ा। गुजरात के 
तथा देश फं ध्रन्य भ्रखबारों ने श्रादिवानियों द्वारा ढिये गये इस पनुधासन- 
बद्ध सत्याग्रह की काफी सराहना की । 

तीन सप्ताह के बाद फिर सत्याग्रह हुम्ना। 58 सत्याग्रही कानून भंग 
करके गिरफ्तार हुए ॥ विघान सभा में भो मामला उठाया गया। सदस्यों 
ने राज्य सरकार को काफी श्राड़े हाथों लिया । 

तीसरी टोली में 422 भाई-बहन गिरफ्तार हुए। सत्याग्रहियों को उसी 
दिन शाम को छोड़ दिया गया । 

सत्याग्रह का घोथा चरण प्रगस्त 70 में शुरू हुप्ना । बहुत बडी तादाद 
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में जलूस खेतों में प्रविष्ट हुआ । पुलिस दो मोटर वाहन भरकर सत्याग्रहियों 
को थाने पर ले गयी । पुलिस की एक पूरी गाड़ी बच्चों वाली बहनों से भी 
भरी थी । जब्र पुलिस ने बहनों को मोटर से उतारना चाहा तो वे नहीं 
उतरीं । उन्होंने कहा “पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है तो किसी न किसी 
भुनाह के आरोप में ही किया होगा । अब हमें क्‍यों छोड़ रहे हैं। हम तो उन 
खेतों में जरूर जायेंगी और खेती करेंगी ।” 

श्रत्याय के प्रतिकार की हवा यहां तक फैली कि पुलिस श्रफसरों को कहना 
पड़ा, “पहले पुलिस के नाम से यहां के आदिवासी लोग डरते थे, थाने 

और जेल की वात सुनते ही घबरा जाते थे । लेकिन इस सत्याग्रह ने आदि- 
वासी पुरुषों के ही दिल से नहीं, स्त्रियों के दिल से भी थाने भोर जेल का 
डर निकाल दिया है ॥” 

श्रवत्तेदव र के इस बार के सत्याग्रह ने पूरे गुजरात का घ्यान श्राकपित कर 
लिया था। प्रप्रेन 7! में फिर सत्याग्रह शुरू करने की स्थिति आयी। 
सत्याग्रह के संचालकों--लोकग्रदालत के कार्यकर्त्ताश्ों ने सरकार को स्पष्ट तौर 
पर बता दिया कि अब सत्याग्रह सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि 
सरकारी थानों ओर सरकार के उस इलाके के समस्त विभागों के सामने 
होगा” श्रर्थात्‌ इस क्षेत्र में सारा सरकारी काम ठप्प कर दिया जायेगा | 

ऐक्शन कमेटी के सदस्य राज्यपाल से भी मिले । उन्होंने सब कागजात 
देखे । उन्हें लगा कि कानूनी दृष्टि से सरकार द्वारा की गयी गलती के विरुद्ध 
कुछ कार्यवाही हाईकोर्ट में ही की जा सकती थी लेकिन गरीबों के लिये 
प्रदालत से शीघ्र न्याय प्राप्त करना न तो आसान था और न सँमभव। 
इसलिये उन्होंने वीरेन्द्र सिह को बुलाकर ग्रापसी बातचीत द्वारा ही समावान 
खोजने का प्रयास किया | ग्रामसभा के सदस्यों और मेजर साहव में वातचीत 
शुरू हुई लेकिन मेजर साहब की पत्नी ने तुरन्त समाधान नहीं होने दिया । 
उन्होंने एक महीने के समय की मांग की। समय दे दिया गया, लेकिन दो 
महीने बीत जाने पर भी आगे कार्यवाही नहीं हुई । इस पर लोकभदालत 
के अध्यक्ष ने अक्तेश्वर का प्रशन-मेरी भन्तर्वेदना' शीर्पक से एक खुलापन्र 
गुजरात के सत्र राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओ्रों के पास भेजा जिसमें 
सम्पूर्ण परिस्थिति की जानकारी देते हुए तीन मार्ग बताये गये : 
]. बड़े पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह करके सरकारी तंत्र को रोक देना । 
2. लोकबदालत के कार्यकर्त्तागण एवं श्रक्‍तेश्वर के ग्रामजन सामूहिक 


आमसरण-अनदशन कर | 
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3, हाथ में हाथ धर कर बैठे रहें और नक्सलवादी तूफान जैसे दिसात्मक 
श्रान्दोलन के श्राने का इन्तजार करें। 


प्रन्त में उस पत्र में लिखा गया कि यदि [| सितम्बर 7 तक सुजरात 
सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो फझार्यकत्तागिण अपने बलिदान 
की शुरुआ्रात कर देंगे । 

उन्होंने सर्वसेवा संघ के मंत्री के साथ राज्यपाल से पुन: भेंट की । उनके 
प्रनुरोध पर वीरेन्रसिह के साथ 8 सितम्बर को ऐवशन कमेटी के सदस्यों 
की तीन घण्टे बातचीत चली, जिसमें निम्न समाघान खोजा गया ३-- 


]. सरकार ने मेजर वीरेन्द्रसिह को जो जमीन किसान से छुड़वाकर दिलाई 
है, उसमें से श्राधी जमीन वे सरकार को लौटा दें। 


2. किसानों ने और मेजर ने जो प्राधी-श्राधी जमीनें छोड़ी हैं, उन दोनों 
को सरकार प्रपनी ओर से सरकारी जमीन देकर पूर्ति कर दे ताकि किसानों 
को भ्रौर मेजर को पूरी मात्रा में जमीन मिल जाये । 

3. दोनों पक्ष कोर्ट में चल रहे केस वापस ले लेंगे प्रौर इस वर्ष की फसल 
निकलते ही इस समस्या का समाधान होगा । 

4, गांव के लोगों की जो श्राधी जमीन छूटेगी, उन्हें उतनी ही जमीन 
सरकार कहीं भी दूसरी जगह देगी किन्तु किसी किसान को बेदखुल करके नहीं । 


5, जिन किसानों को काफी समय तक तकलीफे उठानी पड़ीं और जिन्हें 
नयी जमीन को तोइने के लिये भी भ्रधिक मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें सरकार 
क्रपनी श्रोर से कम ब्याज पर या बिना व्याज के ऋण देगी । 

इस प्रकार इस समाघान के जरिये सरकार ने भ्रपनी गलती को दुरुस्त कर 
दिया श्रौर उसने ही इस गलती की कीमत भी चुवंग दी। प्रादिवासियों के 
प्रहिसक सत्याग्रह ने पहली वार ही सरकार को भ्रपनी भूल सुधारने को 
वाध्य किया । सत्याग्रह की इस विजय ने लोकमअदालत के कायवर्साप्रों की 
प्रतिष्ठा तो बढ़ाई ही, साथ ही प्रादिवासियों में श्राशा एवं साहुस का संचार 
करके उनमें नई जान भी फूंक दी । 

(8) 

भ्रत्याचार फा प्रतिकार 

जैसा कि प्रध्ययन में बताया गया है, लोकप्रदालत ने न केवल दोनों पश्षों 
फे भापसी विवाद का छीघ्र एवं सस्ता समाघान सोज कर न्याय की प्रक्रिया 
में मदद दी है वल्कि जन-साधारण को सरकार छी गलत नीतियों एड 
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सरकारी कर्मचारियों के श्रत्याचार श्ौर उत्पीड़न एवं व्यापारियों के शोषण 
से मुक्ति मिले अर्थात्‌ जन साधारण को व्यापक रूप से विभिन्‍न प्रशासनिक, 
झ्राथिक एवं सामाजिक मामलों में सत्तारूढ़ लोगों से न्याय प्राप्त हो सके, 
इसके लिये भी उसने प्रयास किया और ऐसे प्रयासों में एक प्रकार से स्वयं 
पक्षबवर वतन कर भ्रहिसात्मक संघर्ष एवं प्रतिकार के द्वारा सरकार एवं जन 
सावारण को न्याय की सही दिशा बतायी है और लोक-जागरण का सफले 
प्रयास किया है | नीचे दी जा रही घटनायें एवं लोकप्रदालत द्वारा तद्विपयक 
भ्रपनायी गई कार्य-प्रक्रिय उक्त कथन की पुष्टि के लिये ययेष्ट सामग्री 
प्रदान करती हैं । 

ताड़काछला गांव में जंगलात के कर्मचारियों ने गांव के लोगों पर अत्या- 
पार किया | वे न केवल रोज किसी न किसी ग्रामवासी को पीटते थे श्रौर 
उनसे मु्गियाँ एवं दूध मांगते रहते थे, बल्कि एक दिन तो उन्होंने वहां के . 
लोगों के जो उनके लिये दूध घी नहीं ला सके, उन गांवों की 22 के करीब 
जवान लड़कियों को एक कतार में चौपायों की तरह दो टांगों स्‍भौर दो हाथों के 
बल मुर्गी बना दिया और जंगलात विभाग के एक वीट गार्ड भीखालाल 
को, जो बहुत भारी वजन का है, उव लड़कियों की पीठ पर चढ़ाया और उसे 
उनकी पीठ पर चलने का आदेश दिया। मानों वह जिन्दा लड़कियों की 
बनायी गयी पुलिया हो। उनके पीछे फारेस्टर हुंंढर लेकर चल रहा था 
और जो लड़की बोक के कारण जरा सी भुकती, उसके पैरों पर हंटर मारता 
जाता था। जेब एक ग्रामवासी इस दयनीय दृश्य को बर्दाइत नहीं कर सका 
श्रौर उसने फारेस्टर से नोंकझोंक की तो उसकी बुरी तरह पिटाई की गयी 
प्रौर जंगलात के तीन भ्रधिकारियों ने ग्रामवासियों की तरफ बंदूकें तान लीं । 
गाँव वाले डर के मारे भाग गये | जब ग्रामस्वराज्य समिति गजलांबाट के 
मंत्री तजलाभाई श्र ग्राम-सभा के मुखिया श्री भगत ने ताइकाछला गांव के 
लोगों पर किये गये इस श्रत्याचार का विस्तृत विवरण सुना तो उन्होंने एक 
जांच समिति निय्रक्‍ता की । जांच समिति एवं ग्राम-सभा के सदस्य जंगलात 
के कर्मचारियों से मिलने के लिये घटना स्थल पर पहुंचे लेकिन जंगलात हे 
कर्मचारियों ने उनकी कोई परवाह नहीं की--उनकी श्रावस में नोंकम्ोंक भी 
हो गयो । उन्होंने गांव वालों से भेंट करके उनके ऊपर किये गये पश्रत्याचार 
एवं अमानवीय जंगली छृत्यों की जानकारों प्राप्त की और इस अत्याचार का 
मुकाबला करने के लिये लोकप्रदालत के संध्यापक के नेतृत्व में समस्त ग्राम- 
दानी गांवों के लोगों का आवाहन किया। सभा बुलाई गयी और उसमें 
निम्न प्रस्ताव पारित करके इन कृत्यों की भर्त्तना करते हुए सरकार से मांग 
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की गयी कि वह इस मामले की जांच कराये ओर दोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 
कार्यवाही करे । (क) ग्रामदानी गांवों की यह सभा राज्य के मुख्यमंत्री 
से यह अनुरोध करती है कि बड़ोदा जिले के छोटा उदयपुर तहसील के 
ताड़काछला गांव में सरकारी घास-कटाई के काम पर लगे हुए दीसों गांवों 
के सैकड़ों मजदूरों के साथ जंगल विभाग के अ्रधिकारियों ने जो प्रघोमनीय 
व्यवहार किया है भोर हमारी बहन-बेटियों की सरेप्राम इज्जत लूटी है, 
उसकी फौरन जांच की जाये । (ख) सम्बन्धित श्रधिका रियों को तुरन्त भ्रलग 
किया जाय । (ग) सरकार जब तेक यह कदम न उठाये, तब तक घास 
काटने का काम बन्द करदें, ऐसा आझादिवासी भाइयों से यह सभा भअ्रनुरोध 
करती है। (घ) सभा सर्वेसम्मति से श्री हरिवल्लभ भाई परीख को प्धि- 
कार देती है कि वे इस मामले में सरकार से और सरकारी झ्धिदारियों से 
तुरन्त सम्पर्क करें श्रौर श्रावशयक सारी कार्यवाही करें। ग्रामसभायें हुए प्रकार 
का बलिदान करने के लिये तेयार रहेंगी ।”” 

श्री हरिवल्लभ भाई प्रधिकारियों से मिले प्लौर उन्होंने भ्रफसरों को कहा 
'जो लोग श्रापक॑ पास काम करना नहीं चाहते, उन्हें रोक रखने का भ्राप 
को कोई श्रधिकार नहीं । मजदूरों के निजी प्रौजारों श्रौर हथियारों को भाप 
. लोग जबरदस्ती श्रपने कब्जे में नहीं रख सकते । लेडढिन प्रधिकारियों का 
रुख पनुकूल नहीं षा। रेन्‍्ज फारेस्टर ने कहा "प्रापको जो कुछ कहना हो, 
हमारे उच्चाधिकारियों से कहिये । हम तो हुक्म के तावेदार हैं ।' 

उन्होंने उच्चाधिकारियों के पास गलत समाचार भी भेजे प्रौर लिख दिया 
कि लोकग्रदालत के कार्यकर्ता और ग्रामदानी गांव के नेता सरकारी काम में 
दखल दे रहे हैं । 

प्रस्ताव की प्रतियां राज्य के मुख्य-मंत्री एवं वन विभाग के सर्वोच्च 
ग्रधिकारी के पास भेजी गयीं। समाचार पत्रों के जरिये इस लौमहुपकः घटना 
का प्रकाशन किया गया । गअ्नवरत प्रयासों के बाद प्राविरकार वन विभाग 
ने जांच कराई दोपी अधिकारियों को बदल दिया गया लेकिन उच्च 
प्रधिकारियों ने यह श्राश्वासन चाहा कि ग्रामवासी घास-कटाई फे काम पर 
जायेंगे ग्रामवास्तियों ने लोकप्रदालत के कार्यकर्त्ताप्रों के निर्देध ने दूसरे दिन 
से ही भारी संख्या में उपस्थित होकर काम प्रारम्भ कर दिया। उनकी 
उपस्थिति एवं उत्साह देखकर उच्चाधिकारी भी स्तब्ध रह गये। उन्होंने 
ग्रामवासियों से जंगलात विभाग की झोर से प्रत्याचार एवं उत्पीड़न ने लिये 
क्षमा-याचना 'की । उनके उत्साह को देखकर उन्हे यहां तेक फहना पड़ा एि. 
ऐसे भ्नुशासनवद्ध लोगों के लिये जंगलात के कर्मचारियों ने किस सीमा तझ 
मिध्या प्रचार कर रखा है। 
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घास कटाई के लिए दूसरे दिन से जाने का यह निर्णय ग्रामसभा के 
मुखियों की सहमति से हुआ था । जब जांच अधिकारी श्री बारेजा ने कहा 
कि “झगर कल से आपके लोग काम पर लगने को तैयार हैं तो में नये प्रादमी 
ताड़काछला भेजने का हुक्म देता हुं” तो अगले दिन दीपावली का स्पोहार 
होने के वावजुद ग्राम मुखियाओ्ों ने उनकी चुनोती स्वीक्रार करली | श्रौर 
रातों-रात एक गांव से दूसरे गांव तक इस चुनौती की जानकारी घास-कटाई 
पर झ्ाने वाले मजदूरों तक पहुंचा दी । गांव-गांव में यह श्रावाज गूंज उठी-- 
“सरकार ने हमारी वात मानली है। श्रन्यायी प्रधिकारियों के बजाय नये 
अधिकारियों को निश्क्त किया है । यद्यपि आज दीपावली का त्योहार है, 
फिर भी हमें अपना वायदा पुरा करने के लिये घास काटने ताड़काछला चलना 
होगा । चलो, जल्दी ही तेयार होकर ताइकाछला चलें |”! 

लोक-शक्ति के जागरण की इस महान प्रक्रिया को देखकर जांच प्रधिकारी 
श्री बारेजा को कहना पड़ा :-- 

“मैं श्राप लोगों से क्षमा चाहता हूं । श्राप लोगों के प्रति हमारे कर्मचा- 
चारियों ने जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिये मैं शमिन्दा हूं, उन सब श्रधि- 
कारियों को आज से ही नोकरी पर से हटा देने का मैं एलान करता हूं । 
श्राप लोगों ने दीपावली ज॑से बड़े त्यौहार के श्रवसर पर भी काम पर लगते 
का जो संकल्प साकार किया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं भ्रोर 
प्रपनी श्रोर ले श्राप लोगों को त्यौहार मनाने की दो दिन की छुट्टियां देता हूं । 
ग्राप लोग दो दिन के बाद काम पर झा जाइये। नये अधिकारी पाप की 
सेवा में उपस्थित रहेंगे। मैं वायदा करता हूं कि श्रब ऐसी कोई वारदात 
नहीं होगी जिससे श्रापको कोई कष्ट हो । एक घार फिर से में आपसे क्षमा 
मांगता हूं ।” 

यह थी सत्याग्रह की अन्याय का गझरहिसात्मक प्रतिकार करने की विजय 
फहानी । श्रादिवासियों ने ऐसे बड़े श्रधिकारी के मुह से क्षमा-याचना के 
बोल अपने जीवन में पहली ही दफा सुने थे। यह पहला ही अवसर था, 
जब भ्ृत्याचारी श्रविकारियों को मुहुुँ की खानी पड़ी--उन्हें नौकरी से हटने 
को मजबूर होना पड़ा और जनसाधारण के मन में हिम्मत एवं श्रात्मविध्वास 
का भाव पैदा हुआ एवं झन्याय श्रौईगश्रत्याचार का मुकाबला करने के लिये 
लोकग्रदालत से उन्हें नयी दिशा मिली । 
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शोषण का मुकाबला 


चलामली गांव के एक घनी जमींदार श्री चुस्नीलाल भाई पदेल का गांवि 
की लगभग प्राधी जमीन पर कब्जा था। भारत भाई कंसलाभाई की 9 एकड़ 
जमीन उन्होंने सिर्फ 300 रुपये में ले ली थी । यह जमीन इतनी उपजाक है 
कि एक एकड़ में बिना सिंचाई के भी 400 झुपये की उपज हो नाती है । 
इस प्रकार करीव 4 हजार रुपये सालाना की उपज पंच साल तक तो 
उन्होंने ले ही ली । लेकिन साथ ही साथ 300 रुपये के कर्ज की रकम को 
900 रुपये भी बना दिया । 
जब ग्रामसभा ने उन्हें झपया वापस देकर जमीन प्राप्त करनी चाही तो 
उन्होंने ग्रामसभा के पभाम॑ंत्रणों को कोई परवाह नहीं की । प्राखिर मामला 
लोकअ्रदालत में प्रस्तुत किया गया। श्री चुन्नीलाल बी रजामंदी से ही सुन- 
बाई की तारीख भी तय की गई लेकिन तारीख के दिन “हम बीमार है 
ऐमा बाहकर श्री चुन्नीलाल ने प्रपने लड़के कालीदास को लोक-श्रदालत की 
बैठक में भेज दिया भ्रौर स्वयं नहीं पहुंचे | हिस्ताव-किताव की जांच-पड़तासल 
हुई भोर कालीदास की सहमति से ही लोकपभदालत ने यह निर्णय «दिया कि 
भारत भाई ने प्रपनी पुत्री की शादो के लिये इस खेत पर जो 95] झपये 
श्री चुन्नीलाल भाई से कर्ज लिया है, वह कर्जा श्ली चुन्तीलाल भाई को बिना 
सूद के लौटाने का दायित्व ग्रामसभा से ले श्रीर चुन्नीताल भाई इस बं सेत 
छोड़ दें | चुन्नीलाल का शेप दावा (जों 300 रुपये की रकम चम्रवृद्धि ब्याज 
लगावार उन्होंने 900 रुपये फर दी पो) इस श्राधार पर सारिज बार दिया 
गया कि गत पांच साल में खर्च वर्गरह्‌ काटकर उस स्रेत से चुन्नीलाल जी ने 
8000 रपये का मुनाफा कमाया है इसलियेन्मय उस बार्जे की राधि वापस 
मांगना उचित नहीं है। लेकिन उस करारंसत पर कालीदास ने यह 
कहनार दस्तखत फरने से इन्कार कर दिया पिताजी ही उस पर हस्ताक्षर कर 
सबते हैं ।! 
जब लोकप्रदालत में यह कार्यवाही चल रहो थी, तथव घलामलो मे 
घुन्तीलाल भाई प्रपता धघलग पड़यन्प रच रहे थे । गांव बालों की प्रनुपनिपिनि 
पा लाभ उठाकर उन्होंने दस जोड़ी हल-देल लिये घोर बुवाई काने हे लिये 
खड्टा किया, जहां सेत्त स्पित है, पहुँच गये । लेकिन जीजोीदाई डे नेलत्य में 
गांव की महिनाप्ों ने चुन्नीलाल जी के इस पड़यरच प्रोर जोस्-ण्बरदस्ती का 


मुझावला किया घोर वे हल दलों के सामने एक्वतार में हाप मे ह्वाप टायबर 
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किले वनन्‍दी करके खड़ी हो गयीं । चुन्नीलाल जी ने गाली गलौज किया और 
नोकरों से मी कहा इन रांडों पर बैल चला दो |” लेकिन नौकरों की 
हिम्मत नहीं हुई तब तक स्वयं चुस्नीलाल जी ने एक महिला का हाथ पकड़- 
कर दूसरी महिला से उसे अलग करना चाहा। इस पर उस बहिन ने फट- 
कारा देकर चुन्तीलाल जी से अपना हाथ छुड़ा लिया ओर सारी बहिनें चुस्नी- 
लाल जी पर टूट पड़ी | नोकर हल वैल छोड़कर भाग गये ग्रोर चुस्नीलाल 
जी भी अपने घर लौट गये । 

कुछ दिन बाद बोरियाद के पुलिस अधिकारी को रिश्वत देकर उन्होंने 
गांव के आठ-दस व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया लेकिन जब मजिस्ट्रेट के 
सामने ग्रामसभा के मुखिया ने पुलिस का भंडा फोड़ किया, तब मजिस्ट्रेट ने 
पुलिस को उलाहना देकर गांव के सब लोगों को बिना जमानत बरी कर 
दिया । 

उधर लोकग्रदालत की भ्रवहेलना भ्रौर गलत कृत्य करने के कारण चुन्नीलाल 
जी के प्रति क्षेत्र के लोगों में जो प्रतिकूल भावनायें फैलीं, उससे वे शर्पिन्दा 
हुए श्रोर पछताये, ग्रामसभा से श्राकर मिले और लोकअदालत के फैसले को 
कबूल करने का संदेशा भिजवाया । निश्चित तारीख को समाधान के मसविदे 
पर चुन्नीलाल जी ने हस्ताक्षर कर दिये श्रीर गांव के साथ उन्होंने जो धोखा 
किया था झ्लौर बहनों के साथ जो ज्यादती की थी, उसके प्रायश्चित स्वरूप 
5[ रुपये का दण्ड भी स्वीकार किया । 

इस प्रकार शोपण के मुकाबले के लिये किए गये इस प्रहिसत्मक प्रतिकार से 
भारतभाई की जमीन मुक्त हुई श्रोर ग्रामसभा को विजय प्राप्त हुई। लोक- 
प्रदालत के कार्यकर्त्ताओं की सच्चाई से प्रभावित होकर मजिस्ट्रेट ने पुलिस 
वालों द्वारा लगाये गये मूठ आरोपों को अ्रस्वीकार किया श्रौर उनको भूठे 
पक्ष का समर्थनथ लिए उन्हें उलाहना दिया। चुन्तीलाल भाई भी 
सम गये कि गांव वालों की संगठित शक्ति के मुकाबले वे अधिक दिन टिक 
नहीं सकते श्रौर इसलिये उनके लिये यही श्रेवस्कर मार्ग है कि वे लोकप्रदालत 
का निर्णय स्वीकार करके क्षेत्र में हो रही अपनी श्रप्नतिष्ठा को रोके । 


(0) 


संगठन एवं वहिष्कार के बल पर न्याय-प्राप्ति 


मातोरा के किसानों पर संखेड़ा के साहुकार जमनादास का कुछ ऋण था । 
ग्रामसभा ने साहुकार को अपना हिसाव लेकर ग्रामसभा के समक्ष उपस्थित 
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होने के लिये कई बार नोटिस भेजे लेकिन वे हिसाव-किताव साफ करके अपना 
वाजिव बकाया रकम लेने के लिये ग्राम-सभा के समक्ष नहीं प्राये और 
संखेड़ा की श्रदालत में मुकदमा दायर करके अदालत के जरिये रुपया जमा 
कराने का नोटिस ग्रामजनों के पास भिजवा दिया ताकि ग्रामबासी घबरा 
जायें श्रौर साहुकार को मनचाही घनराशि मिल जाये । इस ग्रामदानी गांव 
के ग्रामजनों ने संखेड़ा की भ्रदालत के प्रमीन की घमकी की परवाह नहीं की 
श्रौर प्रमीन को सारी स्थिति से भ्रवगत कराया श्रौर कहा कि साहूकार पैसे 
के बल पर हमें कोर्ट की धमकियां दे रहे हैं लेकिन श्रव हमने अपने गांव में 
ग्रामस्वराज्य स्थापित कर लिया हैं। इसलिए किसी से डरते, घवराते नहीं 
और प्रगर उनका रुपया हुक का और सच्चा है तो वे भायें और हमारी ग्राम 
सभा के सामने श्रपना हिसाव रखें और श्रपना पैसा ले जायें। अमीन उनकी 
बातों से प्रभावित हुआ । वह वापस चला गया लेकिन मद्दीने भर बाद फिर 
वह गांव में पहुंच गया श्लोर लोगों से कोर्ट का हुवम लेने का आग्रह किया । 
लेकिन लोगों ने फिर भी नोटिस लेने से इनकार कर दिया। भ्रमीन घर-घर 
घूमकर घरों पर यह नोटिस चिपकाता रहा कि “5 मई' 62 के दिन !2 
परिवारों की जमीन नीलाम होगी ।” 

ग्रामवालों ने ग्रामसभा की एक तात्कालिक बैठक बुलायी शोर यह तय 
किया कि गांव का कोई भी परिवार नीलामी में बोली नहीं लगायेगा | ग्राम- 
सभा ने भड़ोस-पड़ौस के [0-5 गांवों के लोगों के पास भी निम्न मजमून 
का पर्चा लिखकर भिजवाया-- 


“आपसे न्याय चाहते हैं” 
हमारे प्यारे ग्रामीण भाई-बहन, 


हम मातोरा गांव के लोग ध्राप ही की तरह किसान परिवार हैँ। प्राप 
सब भली-भांति जानते हैं पश्रोर प्रनुभव कर चुके हैँ कि हमारे इलाके के 
साहुझारों ने लेन-देन में हम गरीबों को संझड़ों एकड़ फीमती जमीन हड़पली 
है। सेठ साहुकार भ्रफसरों को रिश्वत देकर मनमानी करवा लेते हैं । शायद 
ही कोई गांव बचा हो, जहां उन्होंने प्रपना हाथ न दिखाया हो। गांव-गांव 
में साहुकारों की जमीनें हैं। मेहनत हमारी श्लौर उत्पादन उनका । मौज-मजा 
वे लूटे, प्रोर हमारे वाल-बच्चे भूखे मरें। ठीक ऐसी ही एक प्राफत हमारे 
मातोरा गांव पर पायी है। 5 मई को हमारे |2 परिवारों की जमीन 
नीलाम होनें वाली है । भगर यह जमीन उन परिवारों के हाथ से घली गयी 
तो ]2 परिवारों के करीब 00 लोग भूों मरेगे। मजदूरी तो 
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रोज नहीं मिलती नहीं। सिवा चोरी के और कोई चारा नहीं रह 
जायेगा । 
भाप जानते हैं कि हमारे गांव ने और आस-पास के कुछ गांवों ने ग्राम- 

स्व॒राज्य का संकल्प किया है। अत: एक संगठन खड़ा हुआ है जिसके बल 
पर हम ऐसे प्रन्याय का मुकाबला करने की हिम्मत कर सक्के हैं। प्राप सबका 
सहयोग हम इस काम में चाहते हैं। चाहे आपने ग्रामस्वराज्य- का संकल्प न 
किया हो, परन्तु आप नीलामी के रोज हाजिर न रहें और ग्रगर हाजिर रहे 
भी तो बोली न बोलें। आपका इतना सहयोग अन्याय करने वालों की 
हिम्मत तोड़ देगा श्रौर हमारे ज॑से अनेक गरीबों को अपनी भूमि माता से 
बिछुड़ने से रोकने में मदद करेगा। हम सब श्रापके सहयोग की प्रार्थना 
करते हैं । 

“हुम नेक बनें, एक बनें ।” 

“गांव की घरती गांव का राज” 

“हर गांव में हो श्रामस्व॒राज्य [” 


विनीत 


ग्रामस्व॒राज्य सभा, मातोरा के 
सब भाइयों के राम-राम 

द : दलाभाई जीता भाई भील, 
मुखिया, ग्रामसभा, मातोरा 


लोकभ्रदालत के कार्यकर्त्ताप्रों के सहयोग से यह प्रक साइकलोस्टाइल 
करवा कर पचास गांवों में पहुंचा दी गयी । उबर निश्चित दिन प्रमीन, सेठ 
जमनादास शोर पुलिस कर्मचारियों के साथ मातोरा पहुंच गया | गांव वालों 
ने इनका बहिष्कार किया । वे लोग दिन भर बैठे रहे। न कोई उस गांव 
का भ्रादमी उनके पास फटका, न कोई दूसरे गांव का बोली बोलने वाला 
ही झ्राया । हां, मुखिया के निर्देश पर उनके बेठने के लिये खाट जरूर बिछा 
दी गयी थी धौर पीने के लिये पानी के धड़ढें रखवा दिये गये थे। दो वार 
गांव की लड़कियां उन्हें चाय भी पिला झ्ायी थीं। यह नाठक तीन बार 
चला । आखिरकार श्री जमनादास समझ गये कि गांव के संगठन को छिन्त- 
भिन्‍न करके श्रपना उल्लू सीधा करना उनके लिये किसी भी प्रकार संभव 
नहीं है। उन्होंने ग्रामसभा की शरण ली । अदालत ने [5000 रुपये जमा 
कराने का जो निर्णय दे रखा था, उसके मुकाबले केवल |500 हूपये में ही 
मामला निपटा भ्ौर वह रुपया अगले मास में लौटाने का ग्रामसभा ने लिखित 
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वादा किया । गुड़ बांदा गया। बदले में सेठ ने उन्हें यह लिख दिया कि 
पूरा रुपया लोगों से मिल गया है, श्रत: उनके सारे केस कोर्ट से उठा लिये 
जायें। लिखित निवेदन पर सेठ ने प्रपने दस्तखत कर दिये प्लौर वह निवेदन 
कोट में भेज दिया गया । 
इस प्रकार “संगठन एवं प्रनुचित कार्यवाही का बहिष्कार” की नीति के 
बल पर ग्रामवालों ने श्रपनी समस्या के समाधान का अ्रचूक् रास्ता खोज 
निकाला । गांववालों की इस विजय से प्रासपास के पनेक गांवों को ग्राम- 
स्वराज्य का संकल्प लेने की प्रेरणा मिली । व्यावक पैमाने पर हुई लोक 
जागृति श्रौर उसके फलस्वरूप “लोकप्रदालत को मिली मान्यता एवं प्रतिप्ठा 
इसका ज्वलन्त प्रमाण है । 


() 


लोवग्रदालत के संस्थापकों के प्रयास से ग्रामदान की जो लहर चली, उससे 
व्यापक पैमाले पर लोकजागरण तो हुग्ना ही साथ ही उन क्षेत्रों में प्रफसरों 
श्रौर साहुकारों का प्रभाव भी क्षीण हुप्ना प्रोर भूतपूर्व राजाश्ों के जो पुराने 
कानून चलते थे, वे भी समाप्त हो गये प्रोर ग्रामदानी गांवों ने नाजायज 
कर देने से इनकार भी कर दिया । 

प्रामदानी गांव गृटिया श्राम्वा के फतुभाई ने इस दिखा में नेतृत्व किया । 
ठाकुर वोरियाद ने गुटिया प्राम्वा के लोगों को ठराना घमकाना चाहा लेकिन 
उनकी कोशिशें नाकामयाब रहीं । अन्त में ठाकुर ने एक दफा फनुभाई को 
दूसरे गांव बुलाया पभ्रौर वहां उसकी काफी पिटाई को। उस समय पुलिस के 
दो कर्मचारी भी वहां मौजूद थे लेकिन ठाकुर से मिलीभगत होने के कारण 
वे कुछ नहीं दोले । पिटाई बिना वजह की गयी थी प्रौर सम्पूर्णतया गैर- 
कानूनी थी । 

ठाकुर भय के जोर पर टेवस वमूल करना चाहते थे | गांव के लोगों को 
पता चला तो पूरा गांव ठाकुर से लोहा लेने के लिये तंयार हो गया । ठाबुर 
जीप लेकर भाग गया। झासपास की ग्रामसभाप्रों ने मिलकर जलूस 
निकाला भ्रौर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तब से ठाकुर ने किसी 
ग्रामदानी गांव से पैसा वसूल नहीं किया है । 

इसी प्रवार साहूकारों द्वारा “फहप' के नाम पर की जाने वाली स्वेच्छा- 
घारिता का भी भन्‍्त हुभा है। लेन-देन की प्रपा का नाम 'नाइप' है। एस 
प्रथा के भनुसार जो विसान साहूबारों से पाने व बोने के लिये ग्रनाल लाते 
पे, वह उनके पाते में प्रनाज नी जगह कपास लिखता था घोर जनपरो 
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फरवरो में कपास निकलने पर सबसे पहले कपास पर हुक उस ऋड़प वाले 
साहुकार का होता था । इस प्रकार वह भड़प की प्रथा के द्वारा प्रनाज की 
अवेक्षा दुगुने मूल्य का माल (कपास) प्राप्त कर लेता था और ब्याज अलग 
से ले लेता घा। लोकग्रदालत के प्रयासों से स्थापित ग्राम-स्वराज्य संगठनों 
ने किसानों को कप से मुक्ति दिला दी है क्योंकि ग्रामदानी गांव संगठन के 
बल पर साहुकारों के चु गल से मुक्त हो गये हैं और उनकी जरूरत का कर्जा 
ग्राम-स्व॒राज्य सहकारी समिति के माध्यम से उन्हें सस्ते व्याज दर पर 
उपलब्ध हो जाता है । 


(।2) 
अफसरों की श्रनु चित हरकतों का पदर्षाद्ष 


ग्रामस्वराज्य में शामिल होने वाले ग्रामीणों ने लोकप्रदालत के संस्थापक 
के नेतृत्व में अफसरों द्वारा की जाने वाली धांवली एवं साजिशों का भी 
सफलतापूर्वक प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करली है । इसका नमूना है 
कसुन्दर के ठाकुर वाला मामला । उक्त ठाकुर नें स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात 
ग्रपना शासनाधिकार सरकार को संभालाते समय राजस्व रेका्डों में फेरबदल 
करवा दिया और अश्रम्ब्रालिया गांव के 6 किसानों की [80 एकड़ जमीन 
प्रपनी खुदकाश्त में बतादी । यह जमीन वह थी जो पीढ़ियों से किसानों के 
अधिकार में थी और जिस पर वे बरावर काइत करते ञ्रा रहे थे लेकिन 
ठाकुर इस बढ़िया जमीन की सरकारी कानून की मदद से किसानों से ले 
लेना चाहते थे । वर्षों तक तहसीलदार के यहां मामलें की पेरवी चलती रही 
लेकिन फैसला नहीं हो पाया | संयोग के ठाकूर के सम्बन्धी गुजरात सरकार 
के डिप्टी रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गये। उनके द्वारा भड़ोंच के कलक्टर, डिप्टी 
कलक्टर और राजपीपला के तहसीलदार पर प्रभाव डलवाया गया । किसादों 
की जमीन ठाकुर को सौंपे जाने के आदेश भी हो गये । लेकिन प्राम-सभा 
इस भ्रन्याय को, चाहे वह कानून के द्वारा समर्थित ही क्‍यों न रह्या हो, सहन 
नहीं कर पायी । उसने दो साल तक सरकार के हुक्म का पालन नहीं होने. 
दिया लेकिन 966 में पुलिस अधिकारियों के सहयोग से ठाकुर ने जमीन 
पर कब्जा कर लिया | 

ग्रामसभा ने फैसला क्रिया कि “चाहें जो नतीजा निकले, वे श्रन्याय के 
खिलाफ संघर्ष करेंगे । सत्याग्रह घुरू कर दिया गया । रोज आठ दस किसानों 
की टोली प्रतिबंधित खेतों में जुताई के लिये जाती और पुलिस को गिरफ्तारी 
देती । सत्याग्रह में दूसरे गांव दे लोग भी हिस्सा लेते थ। 2 दिन के 
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सत्यायह में श्रस्वालिया गांव के सब्र वालिंग जेल चले गये। तथ बहिनों ने 
सत्यासह में सहयोग देना घुरू कर दिया और वे भी जेल जाने लग गयीं । 
इधर सत्यायह चलता रहा, उबर लोडग्रदालत के कार्यकर्ता न वेब 
सत्याग्रह की सम्पूर्ण जानकारी इलाके के पअ्रन्य गांवों तक पढ़ेंचाते रहे बल्कि 
राजपीपला, भढोंच श्रीर अ्रहमदाबाद जा जाकर अवधिहारियों से भेंट कर के 


प्रम्यालिया गवि के नये पुराने समस्त रेकार्ट भी इकट्ठा कारते रहे ग्रोर उन्हें 
सही तथ्यों की जानकारी कराने का प्रयास भी करते रहे। नतीजा यह 
हुपआ कि सरकार ने भूल महसूस करली । पुराना हुक्म बदल दिया गया प्रोर 
दूसरा हुयम किसानों के हक में जारी किया गया । ]2 दिन के बाद सत्याग्रही 
जैल से रिहा किये गये। सत्याग्रहियों का लौटने पर शानदार स्वागत किया 
गया । 

संगठित होकर प्रन्याय का मुकाबला करने के इस प्रयान ने छंप्र की 
जनता में जान फूंक दी । 

जब कलवटर के खास प्रतिनिधि यह जमीन छिर से किसानों को लौटाने 
के लिये पहुंचे तो सत्याग्रहियों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार बच्चों को 
भूखा रखबार किसानों ने बीज वचाकर घोया था झ्ौर किस प्रकार चार बार 
ठाकुर नें उगें हुए बीज को हल चला कर नष्ट कर दिया था। फतस्वसझर 
माई घरों में प्राज घोने के लिये दाना भी नहीं बचा है । 

उसी समय पड़ौसी गांव के एक भाई ने उठकर प्रम्ब्रालिया ग्रामबासियों को 

विश्यास दिलाया कि उसका गांव ने केवल उनके लिये बीज की व्यवस्था 
परेगा बल्कि पूरे गांव के लोग हल बैल लेकर बहां पहुंचेंगे प्रोर गेतों की 
बौपष्राई-जुताई में मदद करेंगें। 

कलबटर के प्रतिनिधि इस भावना से बड़े प्रभावित हुए । उन्होने सुझाव 
दिया कि सब लोग प्रपने-प्रपने गांव यथा परिवार को शोर मे सहायता 
का प्रनाज लिख दे श्रौर ग्राज या कल तवा संगाल्यित प्रनाज प्रम्यालिया 
पहुंचा दिया जाये । रात भर में प्रनाज प्रस्वालिया पहुंच गया शौर दूसरे 
दिन ठाकुर वाने गेतों को |50 हल बैलों की सहायता से जोत कर झिमानों 
ने चिर-प्रतिक्षित सही न्याय प्राप्त कर लिया । 


(3) 
सरफारो कर्मचारियों ने रिश्वत लौटायी 


इस क्षेत्र में कावराचिमली धौर बाडवा नामक नैर-गामदानी गांव है । गुट 
समय पहलें जंगल विभाग के प्धिकारियों ने इन गांव में सरररी जूरमाने 
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की वसूली की भी, किन्तु जितना रुपया लिया, उससे शआाधे की भी रसीदें 
नहीं दी । उदाहरण के लिए जिससे 300 रुपये वसूल किये, उसे !25 रुपये 
की रसीद दी श्रौर जिस पर 500 हुपये जुर्माना किया, उसे 200 रुपये की 
रसीद दी । कुल मिलाकर 3900 रुपये कम की रसीदें काटी । 

ग्रामसभा के समक्ष शिकायत आयी तो उसने जांच कराई। शिकायत 
सही निकली । मामला लोकग्दालत के समक्ष पेश किया गया । लोकग्रदालत 
के कार्यकर्ता द्वारा भी पुनः जांच करके सही तथ्यों का पता लगाया गया | 
लोकग्रदालत की श्रोर से सम्बन्धित प्रधिकारियों को भी स्पष्टीकरण हेतु पत्र 
लिखे गये । उन्हें लिखा गया कि वे लोकअ्रदालत में श्राकर भ्रपना स्पष्टी- 
करण दे सकते हैं श्रन्यथा दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे । एक श्रधिकारी ने श्राकर 
ग्रपती भूल स्वीकार करली, रुपया वापस लौटा दिया और भविष्य में ऐसी 
भूल न करने का लिखित आश्वासन दे दिया, लेकिन दूसरे दो अधिकारियों 
ने लोकअदालत के निर्देश की अवहेलना की । ऊपर के भ्रधिकारियों को भी 
मामलें से अवगत कराया गया लेकिन उनकी औझोर से निश्चित कदम नहीं 
उठाया गया । 

भ्रन्त में लोकझदालत को अखबारों का सहारा लेना पड़ा । सारी जान- 
कारी प्रकाशित कराई गयी भौर सम्बन्धित अधिकारियों के दफ्तर पर 
सत्याथ्रह करने की घोषणा की गयी । तब उच्चाधिकारियों की ग्रार्खें खुलीं । 
वे दल-बल सहित लोकगदालत के सामने पहुंचे । उनके श्राने की सूचना 
मिलते ही आसपास के गांवों के करीब 2000 लोग जमा हो गये । अधि- 
कारियों ने लोकअदालत के चबूतरे पर जाने से पहले सारी जानकारी प्राप्त 
करली । लेकिन फिर भी इस बात से इनकार करते रहे कि रुपण उनके 
लोगों ने लिया होगा । वे यही कहते रहे कि हमारे किसी कर्मचारी से किसी 
प्रसंग में गलती हो गयी होगी किन्तु इतने मामलों में तथा इतनी बड़ी रकम 
की गलती होना संभव नहीं है । 

जब लोकअदालत के मंत्री ने माफी मांगने वाले जंगलात अ्रधिकारी का 
दस्तखती करारखत मुख्य वन-संरक्षक के हाथों में रख दिया तो वे बगलें 
फ्लॉकने लग गये । उन्होंने संबंधित प्रविकारी को बुलाकर वह करारखत उसके 
समझ रख दिया | उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि “मैंने ही यह माफी- 
तामा लिखा है। मैं इस गलती के लिए शझमिन्दा हूं। आप चाहें मुझे 
नोकरी में रखें या निकात दें, मेरी गलती हुई है। मैं भविष्य में ऐसी 
भूल नहीं करूगा । 

वन-संरक्षक उसके पश्चाताप भाव से गहगद हो गये और उन्हें लोकश्रदालत 
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के अ्रव्यक्ष के समक्ष यह हादिक उदगार प्रवाट करना पड़ा “कि प्रापक्री लोकझ- 
प्रदालत ने हमारे एक कर्मचारी का जीवन बदल दिया है । में आपका उड़ा 
श्राभारी हूं ।!! 

मुख्य वन-संरक्षक ने बाकी दोनों अ्रधिकारियों को भी बुलाया | किसानों 
ने हिम्मत श्रौर विश्वास के साथ, जितने रुपये अधिकारियों को दिये पे, सद 
ठीक-ठीक वता दिये। वन-संरक्षक ने पश्रपने श्रधिकारियों को घमकाया | 
फलस्वरूप एक ने प्रपनी भूल स्वीकार करती शोर लिखित रूप में माफी 
मांगी, एवं रुपया भी लोटा दिया, लेकिन तीसरा प्रधिकारी प्रपनी गलती 
फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा था इसलिए मुख्य वन-संरक्षदा को उसके 
विरुद्ध कार्यवाही करनी पढ़ी । 

लोकप्रदालत की खुली बैठक में मुख्य वन संरक्षक ने प्रपने प्रधिकारियों 
के प्राचरण के लिये क्षमा मांगी, मर्तिष्य में ऐसा न होगा, इस बात का 
विद्वास दिलाया श्रोर प्रपने सब झमचारियों को ,जाहिरा तौर पर चेतावनी 
दी कि प्रायन्दा वे ऐसी बात वर्दाश्त नहीं करेंगे 

उन्होंने गांव की जागृत पग्रामसभा की भी तारीफ की प्रौर प्रन्य ग्राम- 
वासियों से प्रनुरोध किया कि वे भी ऐसा ही संगठन बनायें । 


(4) 


लोक शाक्ति से श्रत्याचार का मुकाबला: लोकग्रनदालत प्ौर 
लोक कूच 


नवालजा गांव के एक युवक का खून हो गया था श्र उसकी लाश रणधी 
गांव केः एक खेत में मिली । पुलिस कर्मचारियों ने प्रकारण ही ग्रामवासियों 
के साथ मारपीट की। गांव भर के पुरुषों को तीन दिन त्तक पशु की तरह 
हाथों पैरों पर उलटा किया गया ध्रौर उनको एसी तरह खड़ा रखा गया । 
रात को वहीं लिटा दिया जाता घा। तीसरे दिन गांव की एक छू बारी 
लड़की रेमती को एस दाक में कि उसकी मरने वाले युवक से मुहब्बत घी, 
घुलाया प्रौर एक कमरे में ले जाकर पीटना घुरु कार दिया। शेशिन जब 
पुलिस ने रेमती के वक्षस्थल पर हाथ डाला प्ोर बुरी गाली देकर उसको 
नोचे गिराना घाहा तो उसकी बुधा दशरी बहिन, जो गांव को उप-मुसखिया 
भी थी प्लोर दरवाजे से मार विटाई या दृश्य देख रही घी, पुलिस के 
सिपाहियों पर घेरनी की तरह कूद पड़ी भौर पुलिस यातों के घाचरण री 
तीय्र दाब्दों में भत्संना करते हुए चेतावनी दी “यदि तुम एड भी कदम पागे 
बढ़े प्रोर लड़की को हाथ लगाया तो मैं जान दे दूंगी ।" 
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दश्धरी चहिन की दहाड़ ने पुलिस कमंचारियों के होसले पस्त कर दिये । 
कुछ घंटों बाद पुलिस के बड़े अ्रविकारी श्राये । उन्होंने रेमती को श्रपने डेरे 
पर ले जाकर उसके साथ डांट-डपट की श्र गालियां देकर छोड़ दिया । 
फिर रात्रि में पुलिस वाले रेमती को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर से खींच कर 
बाहर ले गये और उसके मुह में रूमाल ढठूंस कर उसके साथ बलात्कार किया 
एवं उसके सारे शरीर को क्षतविक्षित कर दिया एवं उसके गुद्या में लकड़ी 
डालकर उसे रोता-चोखता छोड़कर गायब हो गये । नजदीक के घर वाली 
श्रौरतों ने हो हल्ला मचाकर गांव की श्रौरतो को इकट्ठा किया | अ्रंघेरी रात 
में रेमती की बुआ दश्वरी वहिन पहलें कंवाट (कांग्रेसी विधायक के घर) 
झ्रौर बाद में छोटा उदयपुर (विरोबी पक्ष के विधायक के घर) गई श्ौर उन्हें 
सारी घटना बताई | 

विधायक श्री भट्ट (छोटा उदयपुर) ने प्रपनी गाड़ी से रेमती को छोटा उदयपुर 

प्रस्पताल पहुंचाया । पुलिस वाले भी वहां पहुंच गये श्रौर उस लड़की को यह 
कह कर अपने कब्जे में ले लिया कि वे बड़ौदा के भ्रस्पताल में उसे लें 
जायेंगे । वहां उन्होने बांस का डंठल लगने की मनगढ़नत बात कह 
कर उसका उपचार कराया और उसे रिहा कर दिया। 

इधर यह बात लोकगञ्दालत में पहुंची । तत्काल बैठक बुलाई गयी । 
दश्री बहिन ने अत्याचार का लोगहूर्षक विवरण प्रस्तुत किया । रेमती तो 
प्रदालत के पूछने पर रो ही पड़ी मुश्किल के संभल पाई। वातावरण बड़ा 
तनावपधूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने जोश में जाकर यहां तक कह डाला 
“कवांट थाने को जला देंगे श्रौर इस पाप की सजा हम पुलिस वालों को पूरी 
तरह देंगे ।” 

लोकग्रदालत ने पुलिस वालों के अत्याचार की कड़ी श्रालोचना करते हुए 
एक प्रस्ताव स्वीकार किया । पांच ग्ादमियों की जांच कमेटी बनी, जिसने 
मेहनत करके 68 प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के बयान लिये | बाद में लोकग्रदालत 
के कार्यकर्ता कंवाट पुलिस थाने के सब-इन्सपेक्टर से मिले । उन्होंने स्वीकार 
किया कि डिप्टी पुलिस इन्सपेक्टर के ड्राइवर श्रौर थाने के दो श्रन्य कर्म- 
चारियों ने बलात्कार का पाप किया है लेकित इस सम्बन्ध में कार्यवाही बढ़े 
अधिकारी ही कर सकते हैं। मैं तीनों कर्मचारियों के खिलाफ श्रपनी 
रिपोर्ट बड़े साहब को अवेश्य भेज दूंगा ।/ दुसरे दिन सब-इन्मग्रेक्टर पुलिस 
कांग्रेसी विधायक के साथ लोकग्रदालत में आये लेकिन इस उद्देश्य से कि 
लोकग्रदालत सरकार और अखबारों के पास सही जानकारी न भेजे झौर न 
सव-इन्सपेक्टर द्वारा दी गयी रिपोर्ट की नकल मांगने का आ्राग्रह करें । लेकिन 
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लोबप्रदालतत उनका यह प्रनुरोध स्वीकार नहों कर सकती थी। प्रखदरों 
को सारे घटनाक्रम की जानकारी भेज दी गयी ध्रौर सटवगर से प्रनुरोध किया 
गया कि वह इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे । प्रत्यया प्रस्याय के प्रतिं- 
कार के लिये जनता की सत्याग्रह का रास्ता अ्रवनाना पढ़ेगा बयोदि पुलिस 
हारा जिम तरह पूरे श्रादिवासी समाज को प्रपमान किया गया है, वह 
चरदाइत के बाहर है और इस मामले को [2 दिन दीत चुद्े हैं लेकिन प्रभी 
तक सरकार के पेट का पानी भी नहीं हिला है । 

प्रखवारों ने इस घटनाक्रम पर गहरा रोप व्यक्त किया श्रौर ग्रुजरात 
के ध्ौर भी कई नेताशों ने श्रादिवासियों पर हुए इस श्रत्याचार के सम्बन्ध में 
लोकप्रदालत की बात मानने का सरकार से प्रनुरोध किया । 

लोकसंदालत के नोटिस का सरकार पर काफो प्रभाव पड़ा । तोनों छोटे 
पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त हटा देने का हुबम हुश्रा लेकिन तीनों जिम्मेदार 
पुलिस प्रधिकारियों के विरद्ध- जिनकी मौजूदगी में तीन दिन तक लोगों री 
पिटाई हुई थी तथा उनके साथ पशु से भी बदतर व्यवहार झ्लौर यह बलात्वगर 
हुँप्रा था--कार्यवाही नहीं की गयी । 

]5 दिन बाद लोकप्रदालत्त फिर बैठी । तय किया गया कि सरकार पर 
प्रभाव डालने के लिये तीन दिते बाद एक “लोक-कूच का प्रायोजन किया 
जाये । इस 4| मील लम्बे लोक-कूच में भाग लेने के लिये लगभग !500 
स्त्री पुरुप निर्धारित तिथि भ्ोर समय पर एकशित हो गये | घृष की परवाह 
ने करके लोक-कूच में भाग लेंने वाले स्प्री-पुझष छोटा उदयपुर पहुंचे शोर 
निर्मय होकर किसी वात फी परवाह किये वर्गर प्रहिसक लोकशक्िति रा 
प्रचण्ड प्रदर्शन किया। छोटा उदयपुर के इतिहास में प्रादिगासियों की 
संगठित दावित वा इस प्रदार का यह पहला प्रदेशन पा जिसे देखने नेः सिम 
छोटा उदयपुर के लोग उमड़ पड़े । कचहरी वे लोग भी सारा कामकाज 
छोड़कर भहाते से इसे देखने लगें । 

उसी दिन लोक-फूच छोटा उदयपुर से रवाना होकर पुलिस सव-इस्मप्रेवटर 
के कार्यालय, बांवाट पहुंचा। इस प्रदर्शन का तात्गलिक फल मिकला । 
समाचार-पत्नों ने बट्टो-बढ़ी सुलियां देवार इस प्रदर्धन दा प्रशाशन किया । 
रेडियो ने स्थानीय समाचार बुलेटिन में इसे प्रसारित किया । पारिरकार 
सरकार ते कंवाट थे” सव-शस्सपेक्‍टर को हटाने ध्ौर उसको निर्मंदित ऋरतने 
पी पीषणा की । दूमरे दो उच्च पुलिस भपिकारियों के भो तदादलें शर 
दिये गये । 
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लोकझदालत हारा संगठित एवं जागृत लोकशक्ति की विजय हुई। 
सरकार ने लोकअदालत की सत्ता के पीछे विहित श्रहिसात्मक शक्ति को 
महसूस किया और उसे अन्याय के निराकरण के लिये श्रावश्यक कदम उठाने 
को मजबूर द्ोना पड़ा । 


परिशिष्ट पा 


करारखत के नमृने 


लोकग्रदालत हारा दिये गये निर्णयों को करारखत के रूप में लिपिबड 
किया जाता है। फाइल प्रध्ययन से यह बात सामने प्रायी कि प्रारम्भिक 
वर्षों में करार-खत की सम्पक व्यवस्था नहीं थी । लोकपग्रदालत के करारखतों 
का नमूना इस परिश्षिप्ट में दिया गया है। इन करारखतों को देतने से ऐमा 
लगता है कि उनके लिखने में मुख्य दृष्टि समकाते की रही है । करारगत 
सामान्यत: श्रध्यक्ष द्वारा लिखा जाता है। करारवतों की भापा में एक- 
रूपता का प्रभाव खटकता है। करारखत पंचों को साकी मानकर वादी- 
प्रतिवादी की श्रोर से लिखा जाता है। इसकी व्यवस्था, नियम प्रादि भी 
ग्रत्यन्त सरल हैं । 

करारखतों के विकास के क्रम को देखते हुए उसे मुख्यतः दो चर्गो में बांद 
सकते हैं : () प्रारम्भिक करारबत इसे समयानुसार सन्‌ [965 तक मान 
सकते हैं । (2) करारखत का मौजूदा ढांचा, उपत वर्ष ने! बाद करारसत्त 
के रूप का निखार हो रहा है। 

विवादों के प्रकार के भ्रनुसार करारखतों का नमूना इस प्रकार है : 
]96] से 965 तक लिखे जाने वाले फरारखतों फा नमूना 

(।) पति-पत्नी का झगड़ा 

लड़की तेरसिह डूमड़ा, ग्राम थिपानी ने पंचों के सामने स्वीशगर किया । 
तुम्हारी लड़की को नहीं मारूगा । प्रगर मारूगा तो पंच ]5| रपये नमः 
मुझ पर दण्ड कर सकते है। प्रतिवादी बावा नाना ग्राम पोड़ा ने पंचों शो 
जामनी (जमानत) पर लड़की को पति के सुपुर्द कर दिया । 

(2) लड़फी से छंडछाड़ 

राजरसिह्‌ कलजी भाई, ग्राम घोड़ा ने टेवड़ा भाई पापड़ा भाई की लटकी 
घेघली फो, जिसदबा गांव खांटियावाटा पा, छेड़ा। सुल्तो पदालत में समा 
मांगी । 5 रुपये लड़की के बाप को जुर्माना भरा। 
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(3) गुजर बसर 


देवदना के मूलजी जालमा ने अभ्रपनी काकी वाई भूरी बुटिया से करार 
किया कि मैं तुम्हें गुजर-बसर के लिये निर्वारित श्रनान और नकद सुकाल 
श्रोर दुष्काल दोनों में दूंगा क्योंकि मूलनी जालमा श्रपने काका की जमीन 
जोतता है। 


(4) दहेज सम्बन्धी झगड़ा 
लड़की के पिता मथुर छाड़िया कोली, ग्राम मंकोड़ी ने खरमड़ा ने नानजी 
सुमरा (लड़की के पति) को स्वीकार किया कि मैं 2]5 रुपये दहेज के लड़के 
को दूंगा । पंचों के सामने स्त्रीकार करता हूं । 


(5) मारपीट 


प्रतिवाद्दी कालिया लालिया, ग्राम गलेथा ने स्वीकार किया कि गांव में 
भंगड़ा मारपीट नहीं करूगा । करू तो मेरे पर पंच 500 रुपये तक दण्ड 
कर सकते हैं। वादी था गलेछा गांव का रगन थावरिया | 


(6) जमीन का झगड़ा 


मैं हरिया जानिया (ग्राम जाम्वा) तुम लोगों, गनिया जानिया, को लिख 
देता हूं कि मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, उसमें से श्रावा भाग तुमको देता हूं । . 
इसके सिवाय अनाज को पैदावार में भेरे दो भाग भ्रौर तुम्हारा एक 
भाग होगा । 


(7) जमोन का भगड़ा 


में नाना भाई जाथया कोली (मोटावांटा) तुम नारायण सीतू रंगपुर को 
लिख देता हूं कि पंचों के सामने तुम्हारा खेत 4 एकड़ जो मेरे पास था, तुमको 
निम्न णर्त पर देता हूं कि तुमको एक एकड़ के 600 रुपये के हिसाव से कुल 
2450 रुपये देना पड़ेगा । ये सब रुपये इसी साल दे दोगे तो मैं जमीन का 
कब्जा इसी वर्ष छोड़ दूंगा । 


(ख) 966 से 975 तक 


तलाक 


() मैं सुन्दरिया राम रंगपुर का तुम रणछोड़ तुलसी ग्राम शअ्रम्बालण की 
लिख देता हुं कि श्राज से हमारे बीच तकरार नहीं है ओर तुम्हारी पृत्री को 
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मैंने त्याग दिया है। उसकी कहीं भो शादी कर सकते हो | उत्तमें हमझो 
कोई एतराज नहीं है और वह जहां कहीं भी शादी करेगी, वहां से हम 
25] रपये सेंगे । 

(2) मैं केवजी घुधिया (ग्राम शआ्राघा डूंगरी), सुम बजलो मंगलिया ग्राम 
सामजा को लिख देता हूं कि प्राज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच किस 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। तुम कहीं भी विवाह कर सकती हो । नुम्हारे 
पास जो बच्चा है, उस पर मेरा अश्रधिकार नहीं है। कारण कि वह मेरा 
नहीं है । में वजली केवजी लिखती हूं कि मैंने राजी से तुम से तताक लिया 
है। तुम कहीं भी विवाह कर सकते हो, लिखावट हमने पढ-लिखकर 
स्वीकार की है । 


(3) मैं मानसिंह मालूतुम नायकड़ा बावला को लिख दिया कि मैंने तुम्हारी 
पत्नी बाई जुवली को प्रपने घर में रखा है । इसके बदले में में 700 गपया 
तुमको दूंगा श्रोर झाज से हमारे बीच फोई झगड़ा नहीं है। में नायकड़ा तुम 
मानसिंह को लिख दिया कि हमारे तुम्हारे बीच कोई कगड़ा नहीं है । तुम बाई 
जुबली को घर में रख सकते हो या छोड़ सकते हो | उस पर भव मेरा बोर्ट 
प्रधिकार नहीं है। में जुबली नायवड़ा को छोड़कर इसकी (मानसिह की ) 
पत्नी बन कर गई हूं। यह मेरे लिये सब कुछ है। यहू लिखावट हमने पढ़- 
सुनकर स्वीकार की है । 


पारिवारिक ऋमगड़ा 


([) में मथुरा ड्मका तुम पंचों के सामने मंगिया भूरी नूरिया ग्राम कान- 
खेडा को श्राज लिख देता हूं कि प्राज के बाद तुम्हारी लड़की घनकी को 
मेरी मां नहीं सतायेगी ध्ोौर किसी प्रकार फो हानी नहीं पहुंचायेगी । मगर 
फरेगी तो तुम तुम्हारी लड़की घनकी को श्रपने घर ले जा सकते हो 
प्रोर इस पर मेरा कोई प्रधिकार नहीं रहेगा । प्राज से हम मां से घलग 
रहेंगे शौर उससे मां का काम नहीं कराऊ गा भौर घनकी बिना पति से पूरे विता 
के घर नहीं जावेगी । 


(2) मैं नागजी बुधिया तुम मधुर भगड़ा को एंचों के सामने लिस देता हूं 
कि भ्राज के बाद तुम्हारी लड़की जस्सू को परेशान नहीं मासखगा, भारूगा 
नहीं । प्रगर सताऊं तो पंच 50] रुपये तक मेरे पर जुर्माना कर सगते 
घोर मेरा जस्तू पर कोई शधिकार नहों रहेगा। में मपुर तम नागडी णो 
लिप्त देता हूं विः ग्राज के दाद मेरी लड़की जस्सू तुम्हारी छाप्ठा हे दिला मेरे 


छः 
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घर चली आई तो 50| रुपये देकंगा । बह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार 
की है। 


(3) मैं गनिया वेचला पंचों के सामने लिख देता हुं कि मैंने भूल से मेरी 
साली मंगली को भूंठी रीति से अपने घर में रखा और दो साल तक 
हमारे बीच सम्बन्ध रहे और मुझसे मंगली को एक लड़की है जिसकी आयु 
]5 दिन है। इस लिखित से स्वीकार करता हूं कि मेरी गलती के कारण 
मंगली मेरे पास थी । मंगली ओर बच्ची पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । 
गलती के जुर्माने का [50 रुपये देने को तैयार हूं। ऊपर की लिखावट पढ़ु- 
सुनकर स्वीकार की | 


(4) में शांतिलाल हिरकत ग्राम जामली पंचों के सामने लिख दिया कि 
फरोकी बाई टूटी के घर || वर्ष से घर जंवाई हूं श्रोर मुभमे बाई टूटी को 
चार बच्चे हुए। मुझसे गलती से अपनी पड़ौस की दो लड़कियों के साथ 
गैर-कानूनी सम्बन्ध हुए । इसके लिये क्षमा चाहता हूं और भविष्य में ऐसी 
गलती नहीं करने के वचन से बंधा हूं। ऐसा करू तो बाई दूटी पर मेरा 
पति का अधिकार समाप्त हो जावेगा और पंच 5] रुपया जुर्माना ले सकते 
हैं। श्रव घर में में अच्छी तरह से रहूंगा। यह लिखावबद मैंने पढ़-सुनकंर 
स्वीकार की है । 


जमीन सम्बन्धी कऋगड़ा 


([) मैं सुन्दरियाराय (रंगपुर) पंचों के सामने लिख देता हूं कि में मेरी 
जमीन का वंटवारा करने को तैयार हूं । एक भाग मेरे पास रहेगा। दूसरा 
भाग रंगली सुन्दरिया को मिलेगा । एक-एक भाग जमू भाई, करशन भाई 
आर गैमलभाई को मिलेगा । पंच बंटवारा करेंगे और उस पर भागीदार का 
कठ्जा रहेगा । पर यह जमीत सरकारी कागजों, ग्राम-सुधार संस्था में 
सम्मिलित करनी पड़ेगी । ऊपर लिखा हमने पढ़ाकर सुन लिया है श्रीर 
मेरे वारिसों को भी स्वीकार है । 


(वाद में अगले वर्ष कार्यवाही निम्न प्रकार लिखित में दर्ज हुई) । 
इस लेख द्वारा हम रंगपुर के निवासी पल्चकार पंचों के सामने लिखते हैं 
कि हमारी जायदाद का वंटवारा निम्न प्रकार होगा : 


मैं मुन्दरियाराम जी मेरी पूरी जमीन को 5 भागों में बांटता हूं । पाचों 
भाग बराबर रहेंगे जो निम्न व्यक्तियों को मिलेंगे : 
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प्रथम :: सुन्दरियाराम जी 
द्वितीय :: रंगली बहन सुन्दरिया 
तीसरा :: जमू भाई सुन्द्रिया 
घीथा :: करसनभाई सुन्दरिया 
पांचवा :: नट्ूभाई सुन्दरिया 


में सुन्दरियाराम जी ने परिवार के निर्वाह के लिग्रे तीन हजार का कर्जा 
लिया है जो प्रत्येक भागीदार (हिस्सेदार) को भरना पड़ेगा । लेकिन जमू 
सुन्दरिया गत दो वर्ष का कर्जा नहीं देगा । कारण बह स्वयं दो वर्ष से 
झलग रहकर कमा रहा है । दो कमरे का मकान जम्‌, करमसन, नंट ध्रौर 
उनकी या रंगली के हिस्से में जावेगा श्रोर पुराना मकान सुन्दरिया भाई के 
हिस्से में जावेगा श्लौर सुन्दरिया भाई जब मकान को पक्का करेंगे तो सब 
भागीदारों को हिस्से में रुपयों का भाग देना । यह लिखावट हमने पदकर- 
सुनवार स्वीकार की है । 


(2) मैं कानजी घानका, ग्राम सिहादा, मेरी भाभी बाई सादी को प्राज 
दिन पंचों के सामने लिख देता हूं कि मेरे जो भाई मर गये हैं, उनकी पूरी 
जमीन श्लौर जायदाद भाभी सादी को दूंगा। इस समय हम सम्मिलित 
रहते हैं लेकिन जब भी भाभी प्रलग होंगी, प्रोर वह लड़की के पति को घर 
जंवाई रखेगी, तव उनकी जमीन छोड़ दूंगा । साथ हैं तब तक उसके भौर 
उसके बच्चों की सम्भाल करूगा । लिखावट पढ़कर-सुनकर स्वीकार की । 


(3) मैं छोटा भाई बापू भाई (ग्राम गजलावांट) तुम रामा भाई, हृरियानाई, 
छगनभाई, मोहन भाई, मनसुख भाई, कालू भाई, रावनां भाई, ग्राम घांटा की 
लिप दिया कि मेरे पास जो 3 एकड़ 5 गु. जमीन है, इसकी एवन में 
प्रापको 2027 रुपये देता हूं श्रौर इस जमीन में श्राप लोगो को 5 साल तबा 
सेती करने फा श्रधिवार देता हूं . यह पग्रवधि सतम होने पर यह जमीन 
मुरभे सॉपनी पड़ेगी। दीच में में किसो प्रगगार तुम लोगों वो परेधान नहीं 
फरूगा । अगर इस दोरान भासा तीज के पहले पैसा लोटा दूं तो यह जमीन 
मुझे सौंपनी पड़ेगी । यह लिसावट मैंने पढे सुन कर स्पीकार की है । 


(4) हमारे पिता लालसिह जालमा के नाम पर जमीन स्यें नं. 00 एक 
एक भौर 38 गूठा है, वो हमारे पिता लालमिह्ठ, होरी, घोर ऋुमसी के 
मण्य बराबर भागों में बंटेगी। बाकी सेरका की पूरी छझमीन हम खातों 
भाईयों को घरादर बंटवारे के लिये पंचों फो सौपते है। दापन शा धर 
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लालसिद ने जो खर्चा किया है, वो कुल 500 रुपये है वो हमको स्वीकार है । 
इस रकम में से सात भाग होंगे । इसमें से चार भाईयों कलह, घनजी, 
मानसिंह और नरसिंह इन घारों को शंकर के 300 रुपये देना है । यहू हम 
चारों को मंजूर है। इस आधार पर हमारे बीच जो भगड़ा है और जो 
मुकदमा कोर्ट-कचहरी में गया है, वो वापस लेते हैं झोर भविष्य में नहीं 
भगड़ेंगे । 
लेन-देन सम्बन्धी 

मैं वाई बीतली होदर की बहू, तुम हरिजन पूनिया जीता पानबड़ को 
लिख देती हुं कि मेरे पति ने तुम्हारे से जो बल लिया था, उसके 600 रुपये 
वाकी थे । उसके बदले में में एक बछड़ा शोर बैल देती हूं । भागे श्रापसे 
मेरी लेन-देन सम्बन्धी तकरार नहीं रहेगी । मैं पुनिया जीता बाई बीतली 
को लिख देता हूं कि मुझे एक बैल और वछड़ा मिल गया है। श्रव हमारे 
बीच कोई मगड़ा नहीं है । 


मारपीट 


मैं भूरा भाई छदिया भाई कोली, गांव बंकवा का रहने वाला हूं । मेरी 
गलती के लिये क्षमा चाहता हूं। पंचों द्वारा दिया दण्ड खुशी से स्वीकार 
करता हूं और पुलिस की रिपोर्ट वापिस ले लेता हूं। पंचों का फैसला 
स्वीकार है। यह लिखावट पढ़-सुनकर स्वीकार की है । 


चोरी 


(]) मैं मग्गा जादवा, ग्राम मोटावांटा पंचों के सामने लिख देता हूं कि 
प्राज मैंने चोरी का 27 रुपया का कपास मोल लिया था। उसके जुमनि 
के रूप में 50 रु. देता हूं । श्रगर फिर से चोरी का कपास लेते हुए पकड़ा 
जाऊं तो पंच 000 रुपये जुर्माना कर सकते हैं। 

(2) मैं नायका रणछोड़ कोली (ग्राम श्रांवालग) तुम पंचों को लिख देता हूं 
कि मैंने गलती से रंगपुर के वेलिया छगन के बैल को चुराया था। वी बल 
मैं कंवाट बेचने गया तब पकड़ा गया था। श्रव मैं पंचों से क्षमा चाहता हूं । 
भविष्य में ऐसा खराब कार्य नहीं करूगा। मेरी गलती पर पंच जो सजा 
देंगे, स्वीकार करूंगा । इस गलती के लिये 50 रुपया जुर्माना पंचों को 
दे रहा हूं। यह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की है । 


(3) मैं रतिया भील, ग्राम समिति को लिख देता हूं कि सर्वे नं, 36, 
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57 को जमीन कुल 8089 झुपये 2! पैसे में मोल ली है । उसमें से 4000 
रुपया मेरे को श्रप्रेत 7] के पहले देने हैं। इसके पश्चात पप्रल 972 में 
रुपये 2000 देने हैं भौर अप्रेल 973 में रुपये 2089 तथा 2 पंसे तुमको 
देने हैं । इस प्रकार यह रकम भसरूगा। झगर मेरा प्रथम भाग 4000 दुपये 
इस वर्ष न भर सकूं तो प्रति एकड़ [00 रुपया जुर्माना दूंगा । इस प्रकार 
5-5 एकड़ का 550 रुपया दूंगा श्रौर जमीन पर से प्रधिकार उठाना पढ़ेगा 
प्रौर ग्राम समिति इस जमीन को किसी को भी दे सकती है । 


साक्षात्कार श्रनुसूची-] 
कमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान, 
जपघपुर 


लोकअदालत : संगठन और काय॑ पद्धति का अ्रध्ययन 


दिनांक साक्षात्कार संख्या 
नाम भ्रायु 
ग्राम शिक्षा 
जाति 
संयुक्त या एकाकी परिवार 
"सर्वेक्षण कर्त्ता 
0) 


विवाद के वादी एवं प्रतिवादी से सम्बन्धित प्रइन : (दोनों पक्षों से) 
(]) परिवार तालिका 
क्रम मुखिया से सम्बन्ध शिक्षा उम्र बन्धा श्राय (मासिक/वारपिक) 


20 कक पर ट-िल डा ही 
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कौनसा घिवाद लोकग्रदालत में गया 


(2) विवाद कब श्रौर कैसे प्रारम्म हुप्ता ? 


(3) लोवअदालत में प्राने से पूर्व 


(4) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(0) 


(]) 


(2) 


(3) 


(व) पंचायत में गये हो तो वहां क्‍या हुआ ? 

(ख) जाति पंचायत में गये हो तो वहां क्‍या हुप्रा ? 

(ग) श्रापसी वातचीत से वया कुछ तय हुआ ? 

(घ) लोकश्रदालत में क्‍यों ले गये ? 

विवाद का स्वरूप (भावश्यकता हो तो श्रलग नोट करें) 

लोन प्रदालत में जाने की तारीख --कितनी बार तारोखें लगीं प्रोर 
प्रत्येक तारीख में वया-वया हुश्ना ? 

फंसले की तारीख । 

लोकग्रदालत की बैठक में कितने लोग उपस्थित्त थे ? 

बया निर्णय हुप्ला ? विवरण दें । 

बया निर्णय भ्रापके पक्ष में हुप्रा ? हां।नहीं । 

क्या निर्णय से श्राप सन्तुष्ट हैं? पूर्ण सन्तुष्टासामान्य संतुष्ट 
कम सन्तुष्ट/प्रसंतुप्ट । 

निर्णय के बारे में प्लापकी क्‍या राप हे ? 

(क) न्याय मिला? यदि हां, तो श्रापकी कया कसौटी है ? 

(ख) न्याय नहीं मिला, इसको कसौटी वया है ? 

(ग) वियाद बढ़ा, यदि हां तो किस प्रकार से ? 

(घ) विवाद कम हुप्रा-यदि हां तो किस प्रकार से ? 

(८.) तनाव कम हुझआा-यदि हां तो किस प्रकार से र 

बया लोकप्रदालत के निर्णय के बाद प्रन्य ग्यायालय में घपीत शी 
है? हांनहीं। गदि हां तो कहां सौर गया हुप्ता। (विवरण नोट 
करें) । 

लोकप्रदालत में गया परेशानी होती है ? 
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(अर) कार्य प्रक्रिया की 
(था) श्राथिक 
(इ) एक व्यक्ति के नेतृत्व की 


([4) आज क्‍या स्थिति है ? विवाद सुलक गया/कुछ तनाव है।सामान्य 
स्थिति । 


(5) लोकअदालत में निर्णय होने तक कुल कितना खर्च हुआ ? विवरण 
दें । 
(7) 
(गांव के मुखिया, सामान्य जन, भ्रधिकारी, जूरी, वकील प्रादि से सम्बन्धित 
प्रश्न ) 


नाम उम्र . 
गांव झाय मासिक 
शिक्षा जाति 


वन्चा 


([) क्‍या आपने लोकअदालत की कार्यवाही में भागं लिया है? हां/ 
नहीं । 
(2) लोकअदालत में किस रूप में भाग लिया ? 
() दर्शक 
(2) सामान्य--वादी/प्रतिवादी 
(3) गवाह-पक्ष में/विपक्ष में 
(4) जूरी 
(5) पअ्रन्य 
(3) प्रापकी राय में लोकअ्रदालत से -- 
(अर) क्या विवाद का हल आसानी से निकलता है ? 
(आा) क्‍या झापसी तनाव कम होता है ? 


(इ) क्या खर्च की बचत होती है ? 
(ई) क्‍या न्याय श्षीत्र मिलता है ? 
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(4) 


(5) 


(6) 


(उ) यदि अन्य कोई लाभ है तो क्या ? 
बया लोकअंदालत से सामाजिक-प्राधिक क्षेत्र में स्थायित्व पश्राया है ? 
जैसे -- 
(क) विवाह सम्बन्धी विवादों में कमी हुई है । 
(ख) पारिवारिक तनाव में कमी हुई है । 
(ग) भूमि सम्बन्धी विवादों में कमी प्राई है । 
(घ) भृत प्रेत में विध्वास कम हुभा है। 
(४) खेती में रोजगार का क्षेत्र बढ़ा है । 
क्या लोकप्रदालत के कारण समाज में जागृति ध्ायी है ? जैसे -- 
(प्र) पाया क्षीत्र के लोग विवादों को स्वयं सुलमाने का प्रयास करते 
हैं? यदि हां, तो कंसे ? 
(प्रा) क्या महाजन का णोषण वाम हुम्ना है ? हांनहीं। हां तो 
विस प्रकार -- 
(क) पया महाजन बम ब्याज लेने लगा है ? 
(व) वया महाजन सही हिसाब रखता है ? 
(ग) व्या महाजन पहले से प्रधिक सही हिसाच रखता है ? 
(घ) प्रन्य ? 
(४) वया जंगल के झधिकारियों के द्वारा की जाने खाली परेशानी 
कम हुई है ? हां।नहों।|यदि हां तो किस रूप में 
(क) लकड़ी काटने से सम्बन्धित प्रश्नों पर प्रद परेशान 
नहीं फरते/हम दवारते हैं । 
(प्र) पशु घराने के प्रदव पर परेशान नहीं करते था कम 
करते है । 
(ग) प्रन्य । 
पया प्रन्याय के सिलाफ बोलने की हिम्मत घायी ५ ? हां नहीं । 
यद्दि हां, तो किस रूप में ? 
(ध) संगठित होकर सस्यायथ का विशेष शरने है 
(पधा) लोक्पदालत में जाते है । 
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(६) प्रन्यायी को समाज (ग्राम) दंड देता है | 
(६) भन्‍्य । 
(7) लोकभअ्रदालत से क्‍या लाभ है ? 


श्र-(क) न्याय शीघ्र मिलता है । 
(ख) न्याय पर होने वाले व्यय में बचत होती है । 
(ग) न्याय कार्य में दोनों पक्ष खुल कर भाग लेते हैं । 
(घ) निष्पक्ष न्याय मिलता है । 
(ड.) लोकतांबनिक है । 

आ्रा-लोकअदालत में श्रास्था के क्या कारण हैं ? 
(क) अच्छा नेतृत्व । 
(ख) कार्य-पद्धति । 
(ग) आनन्द निकेतन आ्राश्वम का काम । 
(घ) ग्रामदान विचार का प्रसार । 
(४) जाति संगठन । 


(8) क्षेत्र में लोकअदालत के क्या प्रभाव पड़े हैं ? 
(अं) राजनीतिक प्रभाव 


(क) लोकग्रदालत के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं ? 

(ख) उसका मार्ग दर्शन मानते है ? 

(ग) राजनीतिक दलों की श्रपेक्षा लोकश्रदालत के नेता की 
बात को अधिक मानते हैं ? 

(घ) लोकगभ्रदालत के कारण गाँव में गुटबन्दी है/नहीं है । 
है तो क्‍यों ? 

(ड.) लोकभप्रदालत के कारण एकता है ? 

(आर) सामाजिक एवं श्राथिक प्रभाव 

(क) अ्रन्धविद्वास कम हुग्रा/वैसा ही है।समाप्त हुआ । 

(ग) जातिगत एकता आयी है/बढ़ी है/बंसी ही है । 

(ग) छुद्मा-डूत कम हुई है।समाप्त हुई है।पहले जैसी है । 
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(3) समग्र दृष्टि से लोकगञ्रदालत का कार्य फंसा है ? 
(क) श्रच्छा है। 
(ख) बहुत उपयोगी है । 
(ग) सामानन्‍्यत्तया ठोक है । 
(घ) पभ्रच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । 


(9) लोकश्रदालत के श्रन्य प्रभाव 


(40) 
(|) 


(2) 


(क) पुलिस का हस्तक्षेप कम हुआ्ा । 

(व) कोर में जाने से मुवित मिली । 

(ग) जंगल के प्रधिकारियों से परेशानी कम हुई है । 
(घ) सरकारी अधिकारियों झा सहयोग बढ़ा है । 
सामान्‍य न्यायालय श्रौर लोकश्रदालत में क्या फर्क है ? 
श्रापफे साथ श्राश्रम सें फंसा व्यवहार होता है ? 


(क) हमारी बात सुनी जाती है । 

(ख) कम रुचि लेते हैं । 

(ग) निवास की समस्या रहती है । 

(घ) भोजन की समस्या रहती है । 

लोकप्रदालत के स्थायित्व के बारे में प्रापकी पया राय है ? 

(कफ) इसमें विध्वास है । 

(से) ठीक एवं सस्ता न्याय मिलता है । 

(ग) शीघ्र न्याय मिलता है । 

(प) पग्रामदानी ग्रामसभायें प्रामस्तर पर : 
इस फाम को स्थायों रूप में करने लगी है । 

(2) ठोस व्यवस्था का विकान हो रहा है। लोडप्रशादेत गो: 
ग्रामसभा की । 

(च) मानूनी मान्यता का प्रभाव । 

(छ) एक व्यकित वा नेतृत्व है। 

(ज) विद्वान पर प्राधारित है । 
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(3) निर्णय प्रक्रिया में कौन-कौन से तत्व प्रभावकारी होते हैं ? 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(क) सही न्याय की खोज । 

(ख) व्यवित का नेतृत्व । 

(ग) जाति का हित । 

(घ) पैसा 

(ड) नेताओं का प्रभाव | 

(व) व्यक्ति का हित । 

क्या वादी-प्रतिवादी पक्ष में निर्णय के लिये विशेष प्रयास 
भी करते हैं? जैसे :-- 

(क) लोकग्रदालत में प्रभावी लोगों से बातचीत । 

(ख) जूरी पर प्रभाव डालना | 

(ग) पैसा देना । 

(घ) अन्‍य । 

क्या लोकअ्दालत के साथ किसी का टकराव है? यदि हां, 
तो किस प्रकार का ? 

(क) न्यायालय के साथ । 

(ख) पुलिस के साथ । 

(ग) महाजन वर्ग के साथ । 

(घ) गांव के किसी विद्षिष्ट वर्ग के साथ--कौन सा वर्ग ? 

(ड.) पढ़े लिखे लोगों के साथ । 

पघदि टकराव हे, तो उसका लोकअ्रदालत पर क्या प्रभाव 
पड़ा है ? 

(क) प्रतिष्ठा कम हुई ? 

(ख) विवाद ले जाने में रुचि कम हुईं ? 

(ग) विरोध में वात्तावरण बना ? 


लोकश्रदालत की प्रतिष्ठा कैसी है ? 


(क) इसे सभी स्वीकारते हैं । 
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(ख) खास वर्ग कम स्वीकारता/नहीं स्वीकारता--कछोन सा वर्ग ? 

(ग) प्रतिष्ठा का क्या कारण है ? सही न्याय/साई (श्री हरिवस्लभ 
परीख) का व्यक्तित्व|कल्पाणकारी कार्य ? 

(प) वया लोकप्रदालत के लोगों का पश्रपना स्वार्थ है ? हो, तो 
क्‍या झोर क्‍यों ? 


कुमारप्पा ग्राम स्वराज्घ संस्थान 


लोकअ्रदालत : संगठन और का पद्धति का भ्रध्ययन 
साक्षात्कार अनुसूची-2 


परम्परागत कोट में विवाद ले जाने वालों से साक्षात्कार 


दिनांक संख्या 
नाम भ्राम 

आयु जाति 
शिक्षा 


() किस प्रकार के न्यायालय में विधाद ले गये ? पंचायत/स्थानीय 
कोर्ट में/भप्रन्य कोर्ट में । 
(2) लोकग्दालत में विवाद क्‍यों नहीं ले जाते हैं ? 
(क) दूर पड़ता है । 
(ख) जानकारी नहीं है । 
(ग) वहां न्याय नहीं मिलता । यदि हां) तो क्यों नहीं मिलता ? 
(घ) ज्यादा समय लगता है ॥ 
(ड) लोकग्रदालत में विवाद ले जाने से मना करते हैं--गांव के 
नेता/जाति के नेता/राजनीतिक नेता । 
(3) परम्परागत कोर्ट में क्या सुविवायें या भ्रसुविधायें हैं ? 
सुविधायें असुविधायें 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(4) लोकअदालत के साथ किसी प्रकार का तनाव है ? 


(क) स्थानीय राजनीति की दृष्टि से वहां (लोकप्रदालत) जाना 
ठीक नहीं मानते । 
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(ख) जाति संगठन मना करता है । 
लोकश्रदालत या श्रानन्‍द-निकेतन प्राश्नम से ठोक सम्दन्ध नहीं है 
यदि हां, तो ऐसा क्‍यों ? 
(5) प्रापकी लोकप्रदालत के बारे में क्या राय है ? 
(6) परम्परागत कोर्ट में न्याय प्राप्ति में कितना समय लगा ? 
(7) परम्परागत कोर्ट में न्याय में कितना खर्च हुप्मा ? विवरण दें : 
(क) वकील पर 
(ख) गवाहों पर 
(ग) कोर्ट फीस 
(घ) श्रन्य 


कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान 


लोकश्रदालत : संगठन एवं कार्य-पद्ध ति का अ्रध्ययन 
ग्राम-शनुसूची 


सर्वेक्षण ब्ष 975 नाम गांव गांव से दूरी 


() 
(2) 
(3) 
(4) 
(४) 
(0) 
(7) 


(8) 


(किलोमीटर में) 


गांव 

पंचायत 

पुलिस स्टेशन 

तालुका 

जिला 

गांव का क्षेत्रफल (एकड़) 

कुल परिवार संख्या । 

(क) 97! को जनगणना के अनुसार -- 
(ख) वत्मान समय में-- 


सुविधायें -- 
() स्कूल प्राथमिक मिडिल माध्यमिक 
(॥) विद्यार्थियों 

की संख्या 
(77) बिजली गांव में/गांव से... ...... किलोमीटर दूर 
(५) सड़क गांव में/गांव से... ... ... किलोमीटर दूर 
(५) रेलवे स्टेशन गांव से............-.-किलोमीटर दूर 
(५) वस स्टैण्ड गवि में/गांव से... ... ... किलोमीटर दूर 


(शा )डाकघर गांव में/गांव से...... -.- किलोमीटर दूर 


प्रनुमूचियां 2]3 


(ए7) तार घर गांव में/गांव से... ... ... किलोमीटर दूर 
(5) दुएं कच्चे/पवकी (गांव में संख्या) 
(5) तालाब (गांव मे संख्या) 
(5) बाजार गांव से/गांव से... ... ... किलोमीटर दूर 
(४7) चिकित्सालय गांव में/गांव से...... ... किलीमीटर दूर 
() परिवार नियोजन केन्द्र गांव में/गांव से ........ .. किलोमीटर दूर 


तारीख 


(४९) रंगपुर प्राश्नम की दूरी 


सर्वेक्षक 


(नोट ; यहू जानकारी सरकारी छार्यालय, ग्राम पंचायत या ग्रामसभा से 


प्राप्त की जायेगी) । 


() जाति विभाजन कुल संख्या परिवार संख्या 
(0) अनुसूचित जातियां 
(क) (व) (ग) 
() आदिषासी जात्तियां 
(व) (ख) (ग) 
() सामान्य हिन्दू जातियां 
(बा) (ग्रे) (ग) 
(09) प्रन्य 
(2) कुल जमीन एड में 


(3) शुभिकी विस्म 


(क) कृषि होती है 
(यो) झ्रपि हो सकती है 
(ग) मकान 

(प) बंजर 

(४) पहाडई 
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(4) 


(5) 


(0) 


(7) 


(8) 


लोक अदालत 


फसल एवं सावन 
(अर). फसल की किसमें 
(आ) आधुनिक सावन 


(क) ट्रैक्टर (ख) भ्र॑ंसर (ग) पम्पिंग सेट 
(घ) प्रन्य 


भूमि का बंटवारा--श्रेणी और परिवार संख्या 
(आर) भूमिहीन 

(आरा) पांच एकड़ त्तक 

(8). दस एकड़ तक 

(६) बीस एकड़ तक 

(3). बीस एकड़ से प्रधिक 


रोजगार की स्थिति परिवार संख्या जाति 


(मर) मुख्यतः खेती पर निर्भर परिवार 

(श्रा) मुख्यतः उद्योग पर निर्भर परिवार 

(६) मुख्यतः व्यापार प्रर निर्भर परिवार 

(ई) मुख्यतः: नौकरी पर निर्भर परिवार 

(उ) गांव में नौकरी करने वाले लोग (संखझु्या) । 


शिक्षित व्यक्ति (संख्या) 
(क) एम. ए. (ख) वी, ए. (ग) टैकक्‍्वीकल 


परीक्षा उत्तोर्ण (घ) हाईस्कूल (ड) उससे नीचे 
(च) प्रन्य 

क्या गांव ग्रामदानी है ? यदि हां, तो निम्नलिखित जान- 
कारी--(केवल ग्रामदानी एवं सक्रिय गाँवों के लिए) 

(क) ग्रामदान की घोषणा का वर्ष 

(ख) ग्रामसभा की स्थापना 
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(ग). ग्रामसभा के कार्यो का विवरण 
(अलग कागज पर) 

(घ) ग्रामसभा द्वारा लोकप्रदालत (न्याय) का कार्य ध्पनाया 
गया है। (प्रलग विवरण) । 

(ड.) किस-किस प्रकार कितने विवादों को सुलकाया है? 














(पांच वर्षों में) 
विवाद का प्रकार ग्रामसभा ने लोकऋप्रदालत कोर्ट में 
सुलभाया में गया गया 
(बा) 
(प) 
(ग) 
विवाद का प्रकार ग्रामसभा ने लोक प्रदालत कोर्ट में 
सुलभाया में गया गया 
(घ) 
(ट.) 


(च) ग्रामस्तरीय लोकग्रदालत की व्यवस्था का विवरण : 
() स्थान 
(॥) कार्य-पद्धति 
(॥) भ्रन्य जानकारी, जो उपलब्ध हो । 
(9) गांव में अधिक विकास रा झा 
संख्या : () प्राश्तम थे ( सरगंगर के 
सहयोग से सहयोग से 





गये का प्रकार 





या, सं. ग. 
()0) गांत में प्रन्य कार्य जैसे -- 
(४0) नई परम्पराप्रों फा घिशान 
(यो समाज सुपार के पाये 
(गो संगठनों एं संस्पाधों पा विकास -- इसशा विवरण 


सनन्‍्दस प्रन्‍्थ 


डा, उपेन्द्र चक्षी 


हरिवललभ परीख 
हरिवल्लभ परीख 
गांघीजी 


गांधीजी 


एल. एम. श्रीकांत 


ए. आर. देसाई 
विमलश्ाह 


हरिशचन्द्र उप्रेती 
स्टेफन फुच 


वी. एन श्रीवास्तव 


ब्रानिस्लाव मेंलिनाव्यस्की 


पी. सी. विश्वास 


लोकअदालत एट रंगपुर-ए प्रोलि- 
मिनरी स्टडी, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
974॥। 

फान्ति का श्ररुणोदय, सर्वसेवा संघ 
प्रकाशन, वाराणसी, 97 

स्वप्न हुए साकार, सोसाइटी फॉर 
डेवलपिग ग्रामदान, 972॥ 

हमारे गांवों का पुनः निर्माण, 
नवजीवन प्रकाशन, श्रहमदाबाद । 

ग्रास स्व॒राज्य, नवजीवन प्रकादान, 
प्रहदमदाबाद । 
जनगणना रिपोर्ट : 
96]॥ 

द्राइबल सोविनियर, भारतीय श्रादिम- 
जाति सेवक संघ, नई दिल्‍ली । 

रझूरल इन्डिया इन ट्रांजिशन । 
गुजरात के श्रांदिवासी गुजरात विद्याः 
पीठ, श्रहममदाबाद, |968 । 
भारतीय जनजातियां 
विश्वविद्यालय, जयपुर, 970 | 
द एवश्रोरिजनल ट्वराइव्स श्राफ इंडिया 
मंकमिलन 973॥ 

एक्सप्लायटेशन इन द्राइवल एरिया 
भा. श्रा. जा. सेवक संघ, नई दिल्‍ली, 
96] । 

वन्य समाज में श्रपराध और प्रथा 
(क्राइम एण्ड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी) 
म, प्र. हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी, भोपाल, 
संथात्स श्रॉफ दे संयाल परगना 
956 । 


बड़ोदा जिला, 


राजस्थान 


सन्दर्भ ग्रन्थ 


वाल्टर जी ग्रीफियस 
श्रनिल कुमार दास 
टी. दी. नायक 

टी. बी. नायक 


जी. एस. धुरिये 
ई. डी. रायल 


पी, जी, शाह 


मंबस ग्लुगःमैन 
वी, रघुवेया 


जे, सी. माइकेल 
परिपृणनिन्द 

प्रो, एन. वी. परांजये 
मंकम मेरिमट 

राबर्ट रेडफील्ड 


हर्पदेव मालवीय 


इन्हियन पैनल कोड, 
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द कोल ट्राइवल श्रॉफ सेन्‍्ट्रल इंडिया 
द रायल एसियाटिक मसोसाईटी प्रॉक 
बंगाल, (कलकत्ता) 946 । 
द श्ररन्स श्रॉफ सन्दरवन 963॥ 
वारह भाई विभवार म. प्र. द्विन्दी 
ग्रंथ अकादमी, 97] । 
द भिल्स : एक स्टडी भारतीय प्रादिम 
जाति सेवक सघ, ।956।4 

द शिडियूल ट्राइब्स । 

एन्ग्रोपलाजी, खण्ड 2, चिकर्स लाडदेरी 
वादस एण्ड दां,, लन्‍दन, 946 ॥ 
द दुदला श्रॉफ गुजरात भा. प्रा, जा, 
संवक संघ, 958 ॥ 

श्रार्डर एण्ड रिवेलियन इन ट्राइबलस 
ट्राइब्स श्रॉफ इंडिया भारतीय प्रा. जा. 
मेबक संघ, 97[ । 

श्राडंर एण्ड रिवेलियन इन ट्राइवल 
श्रफ्रिका न्‍्यूयार्क 
प्राचीन भारत की श्ञासन प्रणाली 
श्री राम मेहरा एण्ड बाम्पनी, प्रागरा, 
श्रपराघ शास्त्र एवं झ्ञापराधिक स्पाय 
प्रशासन म. प्र. हिन्दों ग्रन्थ प्रगदमी । 
ग्रामीण भारत राजस्पान हिन्दों प्रा 
शकादमी, [973॥ 
फूपक समाज तथा फृपक संस्फृति 
राजस्पान हिन्दी प्रन्य पकादमी, [973 | 
घिलेज पंचायत इन इन्डिया ८. भा. 
कां, नामेंटी, नई दिल्‍ली [956॥ 


भारत सरफार 


सिविल प्रोसोजर कोट, भारत सरफार 
प्िमिनल प्रोमीजर कोड, भारत सरदगर 
इंडियन एमिडन्स एशट, भारत सरभार 

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, भारत सरदार । 
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